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अकाशक < 


नवयुग साहित्य निकेतन, 
राजामण्डी-आगरा । 
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कार्पा-रा्टट लेखक के लिए सूरात्नित । 
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संदक--- 
सत्यपाल शर्मा, 
कार्ट मेक मारयान-आगरा । 


#% के ३6 
अकाशक का आर से 
प्रिय पाठकों ! 
.. आपको यह जानकर हप॑ होगा कि इस वर्ष के प्रारंभ में 
भागरा-नगर में नवयुग साहित्य निकेतन नामक एक प्रकाशन 
सथा की स्थापना की गईं थी । इस संस्था की ओर से राष्ट- 
भाषा में गंभीर राष्ठीय और समाजोपयोगी ऐसे साहित्य का 
प्रकाशन किया जायगा जो समाज ओर देश में जीवन, जाग्रति 
ओर स्फूर्ति भ्रदान कर सच्ची नागरिकता को जन्म दे । 


इस संस्था की प्रथम रचना नवीन भारतीय शासन 
विधान आपके कर-कमलों में हे। यह पुस्तक सुप्रसिद्ध लेखक 
श्री० रामना रायण यादवेन्दु' बी० ए०, एल-एल० बी० के गंभीर 
अध्ययन, सनन ओर चिन्तन का फल है। हमारा यह विश्वास है 
कि इस विषय पर राष्ट्रभापा हिन्दी में ऐसी सर्वाज्ञ-पू्ण और 
आजाचनात्मक रचना इस विषय पर आज तक नहीं निकली । 
हमने इस पुस्तक को यथा संभव सुन्दर, आकपक ओर उपयोगी 
बनाने ःग प्रयत्त किया है । 

अन्त में हम श्रीयुत रामस्वरूप जी सगर ओर श्री नत्थी 
लाल जी यादव को धन्यवाद दते हैं. जिन्होंने हमारी याजना 
को सफल बनाने में हमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया है | 

अपने कछृपालु पाठकों से त्रटियों क लिए क्षमा माँगत हुए 
हम यह आशा करते हैं कि वे हमारी इस रचना को हृदय से 
स्वीकार कर हमें प्रोत्साहन देने की अनुकम्पा करें तथा हमारी 
योजना में याग-दान दें जिससे भविष्य में हम सुन्दर, सामथ्रिक 
ओर उच्च कोटि की गंभीर रचनाएं आपकी सेवा में भेंट 
कर सकें । निवेदक 


एल० आर० निम 


नवीन भारतोय शांसन-विधान“भा-?2& 











लेखक 
श्री० रामनारायण “ यादवेन्द * 
ग्ी ० पु० एलज्-फएल ० ग्री० 


की हा भा दह ह (डक. दम 
लेखक का विवेहण 


न की... कक अल 

सम्यराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का, जो शासन-प्रबन्ध में भाग 
लेना चाहता है, यह परम कत्तेग्य है कि वह अपने देश के 
शासन-विधान का अध्ययन करे जिसके अनुसार देश का 
शासन-संचालन होता है। भारतवर्ष के लिए ब्रिटिश-पार्लिमेंट 
ने जो नवीन-शासन-विधान सन्‌ १६३४ ६० में स्वीकार किया 
था उसके अनुसार आज ब्रिटिश भारत के ११ प्रान्तों में शासन 
किया जा रहा है | जिस बे यह विधान निर्माण किया गया 
था उस वर्ष द्वी मेश यह विचार हुआ कि में राष्ट्रभाषा हिन्दी 
में इस विषय पर लिखूँ । परंतु यह काय मैंने कतिपय निजी 
कारणों से स्थगित कर दिया और सन १६३६ इ० के मध्य में 
मैंने भारतीय शासन-विधान पर पुप्तक लिखना आरम्भ किया | 
पुस्तक तो लिख गई परंतु उसका प्रकाशन उस समय न हो 
सका । तदुपरान्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाशओ्रों के. चुनाव 
शुरू हो गये। ता० १ अप्रेल १६३७ को ब्रिटिश भारत के ११ 
प्रान्तों में आन्तीय स्वराज्य की स्थापना की गई। इसके बाद 
ऐतिहासिक बैधानिक संकट उपस्थित हो गया जिसके कारण 
अल्प-मत के श्रस्थायी मंत्रि-मंडलों ( [00070 ध5008 ) 


( ६ 9) 


नें तीन सास तक शासन किया । इस बीच स्थिति में जो परि- 
वतन हुए उनके कारण पुस्तक में भी यथास्थान परिवर्तन और 
संशोधन करने पड़े । ; 

विज्ञ पाठक वृन्द ! मैंने इस पुस्तक को यथासाध्य सर्वोज्न 
पूणं, विवेचनात्मक, सरल और प्रसाद-पूर्ण बनाने का प्रयास 
किया है । नवीन शासन-विधान ( 000ए0शातजराई ता ाप॑छ 
3० ० 038 ) अत्यन्त क्लिष्ट एवं गहन और ऐसा है कि जो 
सामान्यतया सब साधारण के समभने में बड़ी कठिनाई से 
आ सकता है | एक्ट की भाषा भी बहुत ही कछ्लिप्ट और दुरूह 
है। परंतु मेंने इस पुस्तक में उसे अतिशय सरल एवं सुबोध 
बनाने का प्रयत्त किया है जिससे केवल राजनीति के विद्यार्थी 
ओर व्यत्रस्थापिका परिषदों (!2)/४ पाक ) के सदस्य ही 
आखानी से नहीं समझ सकेंगे प्रत्थुत शिक्षित जनता के लिए 
भी यह पठनीय हे । 

नवीन भारतीय शासन-विवान में अनेक त्रुटियाँ एवं दोष 
हैं और उनकी इस पुप्तक में विस्तार से आलोचना की गई है। 
आलोचना करने का उद्देश केवल यही है कि विधान के इन दोषों 
के निवारण के लिए शीघ्रातिशीघ्र प्रयन्ल क्रिया जाय. जिससे 
शासन-विवान, वास्तविक्र अथ में, प्रगतिशील भारतीय लोकमत 
की आकांज्ा के अनुरुप बन जाय । 

इस पुस्तक के लिखने में में कहाँ तफ़ सकत हुआ हैँ यह तो 

विज्ञ पाठक ओर विद्वान समालोचक ही निशुय देंगे; परन्तु मैं 


( ७ ) 

केवल इतना नित्रेदून कर देना चाहता हूँ कि मेंने इस पुस्तक को 
सर्वथा उपादेय बनाने में कोई बात उठा नहीं रकक्‍्खी दे । 

में अध्य-आान्त और बरार के प्रवान-मंत्री ( (आए ) मान- 
नीय श्री नारायशु सास्कर खरे बी० ए०, एप० डी० ( नागपुर ) 
और माननीय डा० केज्नाशनाथ काटजू एम० ए० एल-एल० 
ही०, न्याय-मंत्री ( धत800% 0 75700 ) संयुक्तआन्त का 
अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस 
पुस्तक की भूमिका लिखकर इसे गौरव प्रदान किया है । 

नवयुग-साहित्य-निकेतन आगरा ने मेरी इस सवना को 
प्रकाशित कर राष्टर-भापा हिन्दी के पाठकों की जो सेवा की हे, 
उसके लिए में उसके अधिकारियों का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । 

में यह जानता हैँ कि इस विश्व में कोई भी मानव-रचना 
दोपीं से मुक नहीं द्ोतो । फिए यदि मेरी इस कृति में त्रुटियाँ 
रह गई हों, तो यह स्वाभाविक ही है। में अपने कपालु पाठकों 
श्रीर विद्वान समालेचकों एवं सम्पादकों से यह निवेदन करूँ गा 
कि वे सहानुभूति पूत्रक मेरा त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाने की 
कृपा करें जिससे भावी संस्करण में उनका संशोधन किया जा सके । 

शान्ति-निवास 


राजामं डॉ-आगरा ५ गमनाराययणु यांदवेन्द[ 
१ प्रग्नेज़ सन १३४८ ६० | 


सयाामंत्रसाक आम करत्र/+बकबलेलरम मो :आमेब साकार 


१] 


डा 


| 


आज भारतवर्ष अपनी स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए लड़ रहा 
है | हमने पूर्ण स्वतंत्रता अपना ध्येय घोषित कर दिया है ओर 
उसकी प्राप्ति के लिए तन-मन-धन से यत्रशील हैं। हमारी लड़ाई 
समय-समय पर परिस्थिति के अनुसार विविधि रूप लेती रही 
है | असहयोग, सत्याग्रह, सविनय-भंग, विधायक कारयक्रम और 
वेधानिक ( (/00#000॥709/ ) लड़ाई इन सब सार्गों का हमने 
अबलंबन किया है। रास्ते या तरीक़े चाहे बदले हों, लेकिन 
हमारा ध्येय नहीं बदला ओर हमारा युद्ध तव तक जारी रहेगा 
जब तक कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेते । 


इस तरह वैधानिक कार्यक्रम या पार्लिमैंटरी कारंबाई हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन का ही एक पहलू है। ब्रिटिश सरकार ने 
हम पर गवनमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ १६३४ के जरिये एक 
नवीन शासन-विधान लादा दे जो नितान्त अग्राह्म, प्रतिक्रिया 
वादी और प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के खिलाफ है। इसके दो अड्ड 
हे जिन्हें प्रान्तीय स्वराज्य ( 70एांशल्श हैपणाणा३ ) और 


( १० ) 


संघ-शासन ( ॥0७0:0७007॥ ) कहा गया है | देश के सभी राज- 
नीतिक दलों ने इस शासन-विधान का कड़ा विरोध किया है, 
यहाँ तक कि ऐसे दलों ने भी, जो अरसे से ब्रिटिश हुकूमत के 
खेरख्वाह थे, इसकी निन्‍्दा की है और कहा हे कि भारतीय 
आकांज्ञाओं की दृष्टि से यह एकदम अधूरा है। यह शासन- 
विधान इतना खराब क्यों है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
इसका अध्ययन आवश्यक है। राजनीतिक शिक्षा के बिना 
राष्ट्रीयवा का विकास असंभव है । 


मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि इस पुस्तक के लेखक 
श्रीयुत रामनारायण यादवेन्दु' ने इस विषय के महत्व को पह- 
चान कर उस पर एक अध्ययन-शील अन्धथ लिखा है। श्री० 
यादवेन्दु' की साहित्य-सेवा हिन्दी संसार से छिपी नहीं है । 
उन्होंने विविधि विषयों पर सरल भाषा में सुन्दर पुस्तकें 
'लिखी हैं । 


इस पुस्तक में भी उन्होंने अपनी अध्ययन-शील मनोधृत्ति 
का परिचय दिया है। मेरा ख्याल है कि ऐसी पुस्तक की हमें 
बड़ी आवश्यकता हे । 


इस पुस्तक में लेखक ने नवीन शासन-विधान के सभी 
श्रमुख अज्ञों पर समुचित प्रकाश डाला है ओर साथ ही साथ 
यह भी बतलाने का प्रयत्न किया है कि उनमें किन-किन स्थानों 


( ११ ) 


में त्रुटि रह गई है । इससे पुस्तक सर्वे साधारण के समभने के 
'लिए उपयुक्त हो गई हे । 


नवीन शासन-विधान के संबंध में अंगरेज़ी में कुछ अच्छी 
पुस्तकें निकल चुकी हैं जिनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सामने 
रखते हुए शासन-विधान की विवेचना की गई है । हिन्दी में ऐसे 
साहित्य की बड़ी आझावश्यकता हैे। हमारी धारा-सभाओं 
( ॥,2878]067708 ) के कतिपय सदस्य और ग्रामों में काय करने 
बाले अनेक कार्यकर्ता अंगरेजी भाषा नहीं जानते । उनके पास 
जब तक सरल राष्ट्रभापा हिन्दी में सब ज्ञान नहीं पहुँचाया 
जाता, तब तक वह उनके काम की चीज़ नहीं हो सकती। में 
आशा करता हूँ कि श्री यादवेन्दुजी की यह पुस्तक इस दिशा 
में सहायक सिद्ध होगी। पुस्तक की भाषा सरल है, विवेचन 
उत्तम है, हिन्दी-भापी जनता उसका समुचित आदर करेगी, यह 
मेरा विश्वास हे । 


धनतोली | नाराथण भास्कर ररे 
नागपुर ( प्राइम मिनिस्टर 


शेप साचे १६३८ ४० भ्ध्य प्रान्त और बरार | 


बदलावना! 


श्री रामनारायण यादवेन्दु” बी० ए० एल-एल० बी० ने यह 
पुस्तक हिन्दी भाषा में लिखकर सर्व-साधारण पर एक प्रकार 
से उपकार किया है | जो सज्जन अँग्र जी भाषा से अनभिकज्ष हें, 
उनके लिए एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी कि जिससे वह 
भारतवष में राजनीतिक स्वतंत्रता की उत्तरोत्तर वृद्धि के इतिहास 
से कुछ जानकारी हासिल ररत्वें | योग्य लेखक ने परिश्रम से 
इस इतिहास का क्रम-बद्ध संग्रह किया है ओर उस पर अच्छा 
विचार किया है और जैसा कि उनकी पुस्तक के श्रत्येक प्रृष्ठ 
से विदित है. इस विषय की अनेक प्रसिद्ध तथा उत्तम पुस्तकों से 
सद्दायता लेकर उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की हे । 


सभी राजनीतिज्ञ इस बात पर सहमत दे कि नये क़ानून 
में जहाँ कुछ अंशों में भारतवासियों को विशेष अधिकार 
दिए गए हैं, वह्ों अनेक बातों में पुराने क़ानून में दिए हुए 
अधिकारों को भी छीन लिया गया है ओर यह भी निर्विवाद है 
कि नये क़ानून से भारतवर्ष का कोई भी राजनीतिक दल सन्तुष्ट 
नहीं | संघ-शासन-प्रणाली ( ॥#7७१०॥/४४४07 ) चाहे किसी इच्छा 


( १९१४ ) 


से नये क़ानून का भाग बनाई गयी हो; परन्तु देश की वर्तमान: 
अवस्था में यह एक जटिल समस्या बन गई है । आश्वय न होगा 
यदि यह भविष्य में एक तीत्र आन्दोलन का कारण बन जाय | 
पुस्तक के लेखक ने प्रान्तीय-स्वराज्य ( #ठरांग्रलंशं &प0- 
0079 ) तथा संघ-राज्य ( 7006७00४07 ) के उचित भाग 
करके प्रत्येक पर अच्छा प्रकाश डाला है । मुझे पूरी आशा है 
हिन्दी जानने वाले स्ली-पुरुष इस पुस्तक को पढ़कर लाभ 
उठायेंगे और योग्य लेखक के परिश्रम को सफल करेंगे। यद्यपि 
समयाभाव से में इस पुस्तक क विषय पर कुछ लिखने में 
असमथ हूँ परन्तु यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि पुस्तक 
के पढ़ने के पश्चात्‌ पाठकों के ज्ञान में उचित वृद्धि होगी भर 
यदि भविष्य में इस नये क़ानून ( ७४ ता (0ाक्नप- 
४०) ) के किसी विषय के कारण राजनीतिक भोक आये तो 
पाठक उस अवसर पर उस विषय में सचेत होकर अपनी राय 
क्रायम कर सकेंगे । 

। केलाशनाथ काटजू 

। म्याय-मंत्री, 
संयुक्त प्रान्‍्त | 
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तल तार है 20 अर ह्वः 
आला 9 ताजा चिट 
अध्याय १ 
शासन-विधान के सिद्धान्त 
१--प्रान्तीख स्व॒राज्य 


नवीन भारतीय शासन-विधान की आधार-भूत विशेषता है 
भारत के प्रान्तों में प्रान्तीय स्व॒राज्य की स्थापना। भारत के 
श्रान्तों में 'प्रान्तीय स्व॒राज्य” का बीजारोप बहुत पहले से हो चुका 
था। भारतीय लोकमत को यह, विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार 
भारतवासियों के हाथों में समग्र देश का शासन-सूत्र इतना 
शीघ्र नहीं देगी । त्रिटिश-शासन में विकासवादी प्रवृत्तियाँ स्पष्टतः 
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दीख पड़ती हैं। आज ब्रिटेन में पलिंमेंटरी शासन-प्रणाली का 
जो विकास इस दशा को पहुँच चुका है, वह किसी एक या दो; 
विधान-निर्मात्री-परिपदों के शासन-विधानीं का परिशाम नहीं 
है, प्रत्युत इस प्रणाली के क्रमिक विकास का फल्न हे । ब्रिटिश 
सरकार भी अपने इस परीक्षण का प्रयोग भारतवप में करना 
चाहती है। बह भारतवर्ष में ऋमिक विकास” की पत्षपातिनी 
है। यही कारण है कि भारतबष के नगरों और जिलों को सबसे 
पूब स्थानीय स्व॒राज्य प्रदान किया गया और अब भारत के ११ 
प्रान्तों में प्रान्तीय स्वराज्य' की स्थापना की गयी है। १ अग्रेल 
सन्‌ १६३७ को शआन्‍्तीय स्वराज्य' की स्थापना की गयी थी । 


भारतवासी ब्रिटिश सरकार की इस विकासवादी मनोवृत्ति 
से भत्नी भाँति परिचित हैं | इसलिए आज से कई दशा््रियों 
पूर्व भारत में अधिकार-विभाजस' को माँग पेश की गयी । भारत- 
वासियों की यह माँग थी कि स्थानीय संस्थाओं, श्रान्तीय और 
केन्द्रिय शाप्तन में उनका यथेष्ट प्रतिनिधित्व स्वीकार किया 
जाय | सन्‌ १६२१ से पूर्व त्रिटिश सरकार ने उनकी यह माँग 
स्वीकार नहीं की | सन्‌ १६२१ के शासन-सुधारों से पूर्व भान्तीय 
सरकारें भारत-सरकार की केवल “एजेण्ट” मात्र थीं। उन्हें 
भारत-सरकार की सीति और आदेश के अनुसार अपने प्रान्तों 
का शासन करना पड़ता था। 


सन्‌ १६२१ के शासन-सुधारों से पूर्व भारत-सरकार का 
प्रान्तीय सरकारों की व्यवस्थापक, कार्यकारिणी भौर आर्थिक 
व्यवस्था पर पूरा नियन्त्रण था । सन्‌ १६१६ सें मोन्टेग्य-चेस्स 
फोर्ड ने सबसे पहली बार «ब्रिटिश पालिंमैंट से यह शिफारिश 
की कि पार्लिमेंट, भारत-मंत्री और भारत-सरकार का प्रात्तीय 
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रकारों पर नियन्त्रण कम हो जाना चाहिये । यदि प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाएँ अपने शासन-प्रबंध में उत्तरदायित्व ग्रहण 
करेंगी, तो ऐसा किया जाना अनिवाय है। सोन्‍्टेग्यू चेम्सफो्ड 
शासन-सुधार रिपोर्ट के आधार पर जो शासन-विधान 
सन्‌ १६२१ में तेयार किया गया उसमें ग्रान्तों में, उत्तरदायित्व 
की कुछ मात्रा का समावेश भी किया गया । ग्रान्त मैं 'कोघ-शासन' 
प्रणाली की स्थापना की गयी जिसके अनुसार कुछ विषयों का 
उत्तरदायित्व भारतीय-सन्त्रियों को सींप दिया गया । अब 
प्रान्तों में श्रान्तीय स्व॒राज्य'” की स्थापना हो जाने से, द्ोघ- 
शासन-अ्रणाल्री का अन्त हो गया हे' ओर प्रान्तीय-शासन भार- 
तीय मंत्रि मंडल के अधीन कर दिया गया है। 
भारत क प्रान्तों में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की योजना 
, नवीन नहीं हे । आज से ८० बप पूर्व जब इस्ट 
वल्विाव-सरा तय इरिडया कम्पनी ने भारतीय शासन-सूत्र 
भावना का प्राहुभाव ब्रिटिश सरकार के हाथों में सोंप दिया तब 
जॉन आइट ने यह कहा था कि हम भारत- 
वासियों की दशा में उस समय तक सुधार नहीं'कर सकते जब 
तक कि प्रत्येक प्र सीडेन्सी' को पहले से अधिक स्वतन्त्र अधि- 
कार न दे दिये जाँय । जॉन बाइट ने बड़े जोरदार शब्दों में 
कहा कि--“हम जो कुछ चाहते हैं, वह यह्‌ कि 'प्रेसीडेन्सियों' की 
सरकारें प्रेसीडेन्सियों' की जनता की सरकारें बना दी जाँय। 
सम्राद की नोकरशाही की सरकारें न बनें ।'* “ *“* “यदि ऐसा 
एक शताब्दी या इससे अधिक समय तक रहा, तो भारत में पाँव 
या छ+ प्रेसीडन्सियाँ बन जाथगी; यदि भविष्य में भारत में इज्ठ- 
लेण्ड की अभुता वापस कर ली गयी, तो उस समय से श्रेसीडेन्सी 
प्रान्त स्वतन्त्र बन जायेगे और हम यह कहने के योग्य हो सकेंगे 
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कि हमने देश को उस अराजकता ओर फूट का शिकार नहीं 
बनने दिया, जो मेरे विचार में अनिवाय है, यदि हम इस विशाल 
देश को एक बड़ा साम्राज्य बनाने के उद्देश से अपने अधीन 
रखने के लिए ज़ोर देते रहें।?# 


इस महान राजनीतिज्ञ ओर विद्वान ने जिस भाषना को 
उपरोक्त जोरदार और प्रभावपूण शब्दों में व्यक्त किया है, उसकी 
ओर से ब्रिटिश-सरकार, भारतीय-शासन के संबंध में आज 
तक उदासीन रही है । जॉन व्राइट ने जिन उच्च विचारों को आज 
से ८० वर्ष पूव त्रिटिश पालिंमेंट को लक्ष्य करके श्रगट किया 
था, उनको आज तक पार्लिमेंट क्रियात्मक रूप नहीं द सकी। 
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ई। 


सन्‌ १६११६३६० में भारत के तत्कालीन गवनर-जनरल 'लाडे 
हाडिक्ञ ने भारत-मंत्री को अपने “'डिस्पेच! में भी उपरोक्त विचारों 
को दोहराते हुए कहा--“ * “ * भारतवासियों की देश के शासन 
में अधिक भाग लेने की माँग को पूरा कर दिया जाय ।” इसका 
एक उपाय है और वह यह कि थनन्‍्तों में अधिक से अधिक 
स्वायत्त-शासन' संस्थाओं की स्थापना की जाय। इस डिस्पेच 
पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सन्‌ १६१४ ई० में यूरोपीय 
महायुद्ध छिड़ गया । 


२० अगस्त सन १६१७ को भारत-संत्री ने पार्लिमेंट में 
भारत-मंत्री की भारत के संबंध में निम्नलिखित घोषणा 
घोषणा. की:-- 


“ब्रिटिश सरकार की नीति, जिससे ब्रिटिश-भारत 
की सरकार पूरी तरह सहमत है, राज्य-प्रबंब के प्रत्येक विभाग 
में भारत-वासियों का बढ़ता .हुआ सहयोग प्राप्त करना और 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के एक भाग के रूप में प्रगति-शील 
उत्तरदायी शासन की स्थापना के उद्देश से स्वायत्त-शासन 
संस्थाओं का विकास करना है। सरकार ने यह निश्चय कर 
लिया है कि इस दिशा में ठोस काय शीघ्रातिशीघ्र किया जाय । 
यह कार्य केसा हो,--यह विचार करने से पूब ब्रिटिश-सरकार 
ओर भारत-सरकार में स्वतंत्र ओर अनियमित विचार विनिमय 
होना चाहिए । इसीलिए सरकार ने यह निश्चय किया है-- 

निश्चय को सम्राट ने भी स्वीकार कर लिया है--कि मुझे 
वायसराय के निमंत्रण को स्वीकार कर भारत में जाना चाहिये 
ओर वहाँ जाकर वायसराय और भारत-सरकार के साथ इन 
मामलों पर विचार करना चाहिए; वायसराय के साथ प्रान्तीय 
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अश्सा 


पं कक छ् कक... ३, ं 
सरकारों के विचारों और प्रतिनिभि-संस्थाओं के प्रस्तावों पर 
हि कु 
भी विचार करना चाहिए।” 


भारतवर्ष में उत्तरदायी-शासन की स्थापना के लिए ब्रिटिश 
सरकार की यह सर्व प्रथम घोषणा है। इससे पू् त्रिटिश- 
सरकार अनुत्तरदायी ढंग से नोकरशाही द्वारा शासन करती 
रही थी । सबसे पहली बार बड़े अस्पष्ट रूप में त्रिटिश पालि- 
मेण्ट ने भारत में ब्रिटिश राज्य के ध्येय की घोषणा करते हुए 
जॉनबाइट के विचारों को अपनाया | 

इस रिपोट में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि 
... _. ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजतंत्र-पद्धति 

मॉन्टस्यू-चंस्सफोड- के अनुसार राज किया है।# रिपोर्द के 
रिपोर्ट द्वितीय भाग में सिफारिशों में यह उल्लेस् 
किया गया है किः «- 

“आन्‍्तों में सबसे पूषे शीघ्र ही प्रगतिशील उत्तरदायी 
शासन की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाया चाहिए। कुछ 
उत्तरदायित्व तो शीघ्र ही दे दिया जाय | हमारा ध्येय है शीघ्र 
से शीघ्र पूर्ण उत्तरदायित्व की स्थापना | इसका मतज्त्र यह है 
कि प्रान्तों को ठयवस्था, प्रबंध ओर राजस्व के मामलों में भारत" 
सरकार के नियंत्रण में श्रधिक से अ्रधिक स्वतंत्रता देदी जाय 
जिससे प्रान्त की सरकारें अपने उत्तरदायित्वों का पूरी तरह 
पालन कर सकें |” 
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इन शासन-सुवारों के आधार पर जो शासन-विधान 
बनाया गया; उसमें यह सिद्धान्त स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
श्रया कि काय-कारिणी को व्यवस्थापिका के द्वारा जनता के प्रति 
उत्तरदायी होना चाहिए । 


संयुक्त-पालिंमैंटरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उपरोक्त 

5 सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए प्रान्तों में 
अन्ताव सराज्य (बराज्य” की स्थापना के लिए सिफारिश 

के परियाषा की । उपरोक्त कमेदी ने प्रान्तीय स्व॒राज्य की 
परिभाषा निम्न प्रकार की हैः-- 

“प्रान्तीय स्वराज्य की योजना, जेसा हम सममभते हैं, वह 
है जिसके अनुसार प्रत्येक गवनर के प्रान्त में एक कार्य-कारिणी 
सभा ओर एक व्यवस्थापिका सभा होगी, जिनकी प्रान्त में 
स्पष्ट रूप से मर्यादित ज्ञेत्र में पूण सत्ता होगी और उस मर्या 
दित क्षेत्र में बे केन्द्रिय सरकार ओर केन्द्रिय व्यवस्थापिका के 
नियत्रंण से मुक्त रहेंगे । इसे हम प्रान्तीय स्व॒राज्य का मूल तत्व 
मानते हैं । “'यह पद्धति उस वत्तेमान प्रणाली से मोलिक रूप 
में भिन्न है जिसके अन्तगंत ग्रान्तीय सरकारें श्राप्तर अधिकारों 
का-मौलिक अधिकारों का नहीं--प्रयोग करती हैं ।”& 


इसमें थोड़ा भी सन्देह नहीं कि भारत में प्रान्तीय स्व॒राज्य 
की स्थापना स्वाभाविक विकास” हे। भारतीय-राजनीति का 
प्रत्येक विद्यार्थी चाहे उसका राजनीत्तिक ध्येय व आदर्श कितना 
ही भिन्न क्यों न हो, यदि मोन्‍्टेग्यू-चेम्सफोड-रिपोर्ट ( १६१८) 
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से सायमन-कमीशन-रिपोर्ट ( १६३० ) और उसके बाद गोलमेज 

परिषद्‌ तक की कार्यवाही का अध्ययन करे तो वह इस परिणाम 

पर पहुँचेगा कि ये. सब घटनाएँ भारत में प्रान्तीय स्व॒राज्य की. 

स्थापना की ओर ले जाती हैं| वर्षों से भारत-सरकार हस्तान्तर 

(॥)0४0 प्र४00 ) द्वारा प्रान्तीय सरकारों को अधिकार प्रदान 

करती रही है.। संयुक्त-कमेटी की राय में भारत-सरकार की 

इस नीति ने तीन महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर दिये हैं:-- 

१--इस नीति ने प्रान्तीय-शासन प्रबन्ध को ब्रिटिश-शासन के 
निकट नियंत्रण से दूर कर दिया है| इस प्रकार यह संभव 
हो गया है कि कुछ मात्रा में स्थानीय उत्तरदायी शासन की' 
स्थापना हो सके । 

२--इसने आन्तों को सामाजिक सेवाओं की उन्नति का केन्द्र 
बना दिया है | 

३--इसने प्रान्तीय काय-कारिणी को व्यवस्था व नियम की' 
रक्षा के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व हस्तान्तरित करने में 
योग दिया हे । 


(--द्वौध-शासन-पद्धते का विकास--संयुक्त-रिपोट में 
लिखा है--श्रान्तों में वत्तेमान हध- 

प्रान्तीय स्वराज्य शासन-पद्धति के प्रयोग का तात्पय था उत्तर- 
की तान विशेषताएं दायित्व की भावना का विकास करना और 
इसने वास्तव में बहु संख्या में सावजनिक 

नेताओं को सरकार के उत्तरदायित्व का अनुभव प्रदान किया 
है“ “' उत्तरदायित्व की भावना चरित्र का वह गुण है 
जो अनुभव से प्राप्त होता दै | यह कोई पोशाक नहीं है जिसे 
जब चाहे तब अपनी इच्छानुसार किसी विशेष सामाजिक छृत्य 
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या उत्सव में सम्मलित होनेवाला व्यक्ति समयानुकूल पहन ले 
अथवा उतार द ।'" अतः हू घ-शासन प्रणाली का नाश कर 
देना चाहिए। प्रान्तीय मंत्रि-मंडल ग्रान्तीय सरकार के समस्त 
क्षेत्र के लिए सामान्यतया उत्तरदायी होना चाहिए ।” 


२-- सामाजिक व्यवस्था---“यह प्रत्यक्ष है कि सामाजिक 
प्रबन्ध के क्षेत्र में अब स्थिति यह है कि भविष्य में उन्नति इस 
बात पर निर्भर है कि भारत वासी भारतीय सामाजिक दशाओं 
के लिए यथाथ उत्तरदायित्व अहण करें ।*“* भारतीय जीवन 
के एक पहलू से ब्रिटिश-राज्य सदेव उदासीन रहा हे । उसने 
भारत के समस्त धार्मिक मामलों में तटस्थता ओर उदासीनता 
की नीति इख्त्यार की है।*“*“* अब यह स्पष्टतःप्रत्यक्ष हो 
गया है कि [ऐसे नियमन या व्यवस्था के मार्ग में आई हुई 
बाधाएं भारतीयों द्वारा ही दूर हो सकेंगी। इस काय की 
गहनता के विपय में हम अनभिज्ञ नहीं हैं. किन्तु हमारा मत 
स्पष्ट है कि सिफ उत्तरदायी शासन के अन्तगंत ही यह काय 
सफलता की आशा से किया जा सकता है।” 


३--क्रानून और व्यवस्था का अयोग--संयुक्क-कमेटी की' 
य में प्रान्तीय स्वराज्य का यह तीसरा पहलू सबसे अधिक 
कठिन और महत्वपूण है । 


संयुक्त-कमेटी की यह्‌ राय हे कि “प्रान्तीय मंत्री इन 
कत्तंव्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी बनाये जांय। परन्तु, 
यह भली-भाँति याद रखना चाहिये कि ब्रिटिश वेघानिक प्रथा 
के अनुकूल इस उत्तरदायित्व की प्रकृति क्या हे। यह ऐसा 
उत्तरदायित्व है जिसे कोई काय-कारिणी किसी भी व्यवस्थापिका 
के साथ विभाजित नहीं कर सकती, चाहे वह उसे पूरा करने 
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की विधि के लिए उ्यवस्थापिका के प्रति कितनी ही उत्तरदायी क्यों 
न हो। यह बात भारत-सरकार के पार्लिमैंट के सम्बन्धों के विषय 
में सत्य सिद्ध हुई है और भविष्य में प्रान्तीय मन्त्रियों के 
'प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के सम्बन्ध के बारे में भी यह बात सत्य 
होनी चाहिये। भारत की विशेष परिस्थितियों में यह समुचित 
है कि काय-कारिणी की स्वतंत्रता का यह सिद्धान्त, शासय-विधान 
में, गवंनर को बहैसियत आन्तीय काय-कारिणी के प्रमुख के 
विशेष अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान करके ओर भी अधिक 
शक्ति-शाली बना दिया जाय ।” 

कहना न होगा क्षि प्रान्तीय स्व॒राज्य की यह अन्तिम सबसे 
बड़ी और महत्वपू्ण विशेषता, उसका सबसे बड़ा दोप है जिसके 
कारण प्रान्तीय उत्तरदायित्व एक सार-हीन चीज़ बन गया है । 


२--पंच शॉोसन 

संघ के मूलतत्व--राजनीतिक श्रर्थ में संघ का मतलब है 
स्वतंत्र राज्यों का सामान्य#& उद्देश की पूर्ति के लिए संगण्त हो 
जाना | अपने सामान्य उश्श की सिद्धि के लिए संघ में 
'सम्मलित होने वाले स्वतंत्र राज्यों को अपनी स्वतंत्र प्रभुता का 
अधिक भाग त्याग देना होता है। इस प्रकार इस राज्यों के 
संगठन से जो राज्य स्थापित होता है, वह संघ कहलाता है और 
बह संघ के समान अज्ञों से अधिक शक्तिशाली और सर्वोपरि 
होता है। 

संघ और उसके अछज्जों में प्रभुता विभाजित हो जाती है। 
'इसका स्पष्ट शब्दों में यहः मतलब है कि कुछ विशेष कार्य पूर्ण 
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रूप से केवल संधीय राज्य को सॉप दिये जाते हैं और इनके 
अतिरिक्त दूसरे निश्चत कार्य संघ में सम्मलित होने वाले राज्यों 
के अधीन सुरक्षित रहते हैं। व्यवस्थापिका, कायकारिणी ओर 
न्याय-संबंधी प्रत्येक काये संघीय राज्य ओर संघ के राज्यों में 
विभाजित कर दिये जाते हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र अपने एक निश्चित ज्ेत्र में 'प्रभुता 
का प्रयोग करता है । संघीय राज्य का शासन-विधान लिखित 
एवं निश्चित होता है ओर उसका सामान्य रीति से संशोधन 
नहीं किया जा सकता । उसकी व्याख्या के लिए न्याया- 
लय ओर उसके संशोधन के लिए विधान-निर्मौत्री परि- 
घषद्‌ होती है। इस शासन-विधान में जनता की इच्छा का _ 
समावेश होता है; इसलिए यह वास्तविक सत्ता का ख्रोत 
है। संघ की प्रकृति का जो वर्णन किया गया है उससे यह 
स्वथा स्पष्ट है कि संघ में समान राज्यों का संगठन होता दे। 
ते समान रूप से संघ से प्राप्प अधिछारों और लाभों का उपयोग 
करते हैं। अतः संघ के नागरिकों की राजभक्ति भी दो भागों में 
बेंट जाती है। प्रत्येक नागरिक उस राज्य के प्रति राजभक्त होता 
है जिसमें वह सामान्यतया निवास करता है अथवा जिसका 
नागरिक होता है ओर इसके साथ-साथ वह संघीय राज्य के 
प्रति भी राजभक्त होता है। संघीय-शासन की पद्धति लोकतंत्र- 
वादी है । 
१--भौगोलिक एकता+--संघ-शासन की स्थापना के लिए 
* से की पर्व सबसे प्राथमिक आवश्यकता है भौगोलिक 
आवश्यकताएँ है आज अथोत्‌ किक मत 
क्‍ होना चाहें वे परस्पर भोगोलिक दृष्टि से मिले 
हुए हों | कुछ राजनीतिक लेखकों ने त्रिटिश साम्राज्य को ब्रिटिश 


१२ & नवीन भारतीय शासन-विधान # 


कॉमनवेल्थ ऑफ नेसन्स#& नाम देकर उसे संघ का नाम दिया है। 
परन्तु राजनीति-विज्ञान के अनुसार ऐसा कहना सर्वेथा श्रनुचित 
है। त्रिटिश-साम्राज्य में, कनाड़ा, दक्षिणी अफ्रीका, भआस्ट्र लिया, 
न्यूजीलेण्ड, लंका ओर भारत सम्मलित हैं.। यह सब परस्पर 
हज़ारों मीलों की दूरी पर स्थित हैं। ऐसी दशा में इनका संघ 
नहीं बन सकता । 
२--सांसारिक सामान्य हित--भौगोलिक एकता के साथ- 
साथ उनके पारस्परिक सामान्य भोगोलिक सांसारिक या भौतिक 
हितों का अस्तित्व भी आवश्यक हे। इन हितों की रक्षा के लिए 
वे परस्पर संघ बनाना चाहते हैं। 
३--सांस्कृतिक या जातीय एकता एवम्‌ चेतना--जों राज्य 
संघ में सम्मलित होना चाहें उनमें एक ऐसी सांस्कृतिक एकता 
अथवा जातीय चेतना की भावना होनी चाहिए जो उनमें एकता 
के लिए इच्छा जागृत करे। 
४--सामान्य खतरे की सम्भावना--संघ में जो राज्य 
सम्मलित होते हैं उनका एक प्रधान उद्देश होता है एक ऐसे शक्कि- 
शाली सामान्य-शासन की स्थापना जो उनको दूसरे शत्रु राष्ट्रों 
के खतरों से बचा सके, उनकी रक्षा कर सके । 
सन्‌ १६१८ में मोण्टेग्यू-चेम्सफोडे-रिपोट में भारत के 
४ ५ भविष्य के विषय में जो चित्र खींचा गया है, 
संघ-शासन की ४ 
उसमें संघ का अस्पष्ट रूप में वीजारोप मिलता 
या है। रिपोर्ट में लिखा हैः-- 
“हमारी भारत के भविष्य की कल्पना है राज्यों का एक 
संघ । यह राज्य अपने स्थानीय या शान्तीय ज्षेत्र में स्वायत्त- 


क (/07770070 ५०७)६) ०4 |१४७,४:078. 
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फिकक 4 # बस्‍ के कल 
#ऋराध्के 


शासन का उपयोग करेंगे ।*“' इस राज्य-समूह पर. केन्द्रिय- 
सरकार का शासन होगा जो समस्त नागरिकों व जनता 
की प्रतिनिधि होगी ओर उसके श्रति उत्तरदायी भी; वह 
समस्त भारत के हित के सब मामलों का नियमन करेगी--चाहे 
वे आन्तरिक हों अथवा वाह्मय | वह अन्तर्राज्य मामलों में पंच होगी, 
बह' ब्रिटिश साम्राज्य के स्वायत्त-शासित प्रदेशों के साथ समा- 
नता की शर्तों के साथ अखिल भारत के हितों का अतिनिधित्व 
अहण करेगी। इस चित्र में देशी राज्यों के लिए भी एक 
स्थान होगा ।” & 
इसके बाद सन्‌ १६३० ३० में सायमन-कमीशन की रिपोट 
में अखिल भारतीय संध' के आदशे पर विशदता से विचार 
किया गया। सायमन-कमीशन ने भारतीय संघ की कल्पना में 
गे संघों का स्वप्न देखा था; एक ब्रिटिश-भारत का संघ और 
इुसरा देशी राज्यों का संघ | इसके साथ ही रिपोर्ट में कमीशन 
ने अपनी यह राय प्रकट की कि “यह विषय ऐसा हे जिस पर 
प्रस्तावित परिषद्‌ में विचार किया जाना चाहिए ।” परन्तु इसमें 
थोड़ा भी सन्देह नहीं है कि सायमन-करमीशन ने अपनी रिपोर्ट 
में संघ की जो रूप-रेखा निश्चय की, वही कुछ थोड़े सामान्य 
परिवत्तनों के साथ पार्लिमेंट ने स्वीकार कर ली। कमीशन ने 
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ही 


यह सिफारिश की कि भारत का शासन-विधान संघीय आधार 
पर बनाया जाय ओर देशी राज्य या राज्य-समूह को स्वेच्छा- 
नुसार जब वे चाहें तब उसमें प्रविष्ठ होने की सुविधा हो | ४४ 


सायमन-कमीशन रिपार्ट में यह बतलाया गया है कि भारत- 
बष में भोगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता 
है। इनके अतिरिक्त प्रान्तों ओर देशी राज्यों की सामान्य 
आवश्यकताएं भी है जिनकी पूर्ति के लिए एक सामान्य अंत्र 
अपेक्षित है 

सन्‌ १६३१ ३० में श्वेत-पत्र' में भी संघ-शासन की योजना 
का उल्लेख किया गया । सन्‌ १६३४ इ० सें पाजिमेटरी संयुक्क- 
कमेटी ने भी श्रपनी रिपोर्ट सें भारतीय संघ के सिद्धान्त का 
स्वीकार करते हुये भारत में संघशासन की स्थापना के लिए 
सिफारिश की । कसेटी की यही योजना सवीन-शासन-विधान में 
स्वीकार की गयी है । 


भारतीय लोकमत सच्चे अखिल भारतीय-संघ के पन्न में हे । 

ऑल कम रिशाति किन्तु नवीन शासन-विधान ( भाग-सरकार 

क़ानून १६३४ ) में प्रस्तावित संघ-योजना के 

पक्ष में भारत का कोई भी राजनीतिक दल नहीं है ।# इस समय' 

भारत की स्थिति सच्चे संघ की स्थापना के लिए अनुकूल भी 

नहीं है। शासन-विधान की संघ-योजना भी 'अपूर्णो और 
पूण उत्तरदायित्व से रहित है। 


देखिये मोन्‍्टेग्यू चेम्सफो्ड रिपोर्ट (१४२८ ) ए० २२० 


... # अखिल भारतीय काँग्र स कमेटी ने अपने कल्नकत्ता अधिवेशन 
( अ्रक्टूबर ११३७ ई० ) में संघ-शासन के विरुद्ध जो प्रस्ताव पास किया 
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प्रस्तावित संघ-शासन में दो प्रकार के राज्य सम्मिलित हैं । 
एक ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत गवर्नर के प्रान्त, चीफ कमिश्नर 
है, उससे यह' स्पष्ट चिदित होता है कि भारतीय-लोकमत संघ-योजना के 
विर्द् & । प्रस्ताथ निम्त प्रकार है;--- 

“पजिदिश सरकार की ओर से इस झाशय को घोषणारयें. किये जाने 
के कारण कि प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रयत्न 
किया जायगा, कांग्र स कमेटी इस स्कीम के अति अपने घोर विरोध, 
निन्‍्दा और उसे हर संभव उपाय से नष्ट करने के निशय को दोहराती 
है। राष्ट्‌ की स्पष्डतः प्रकद इच्छा के विरुद्ध स्कीम का उद्घाटन भारत' 
की जनता के लिए चघुनोती होगी । इसलिए कमेटी का यह आदेश है कि. 
प्रान्तीय, स्थानीय कमेटियाँ, जनता ओर प्रान्तीय सरकारें एवं मन्त्रि- 
मणडत्न उस संघ-शासन की स्थापना को रोकने का प्रयत्न करें, जिससे 
भारत को बड़ी हानि होगी और उनके हाथ मजबूत हो जायेंगे जो उसे 
साम्राज्यवादी अ्रधीनता में रखे हुए हैं। कमेटी की यह राय है कि 
ग्रान्तीय सरकारों को ग्रपनी ज्यवस्थापिका-सभाश्रों में संघ के विशेध फी 
झभिव्यक्ति करनी चाहिए और अिटिश सरकार से यह प्रार्थना की जाय 
कि बह प्रान्तों पर उसे न ज्ादे ।? 

अखिल भारतवर्षीय मुस्लिम लीग ने झपने लखनऊ-अ्धिवेशन में 


श्री मुहम्मदशली जिला के सभमापतित्व में निम्नलिखित अस्ताव संघ- 
योजना के विरोध में श्रक्टूबर १६३७ में पास किया;--- 


“अखिल भारतवर्षीय मुस्क्चिम कीग का यह अधिवेशन भारत« 
सरकार क़ानून १६३४ में प्रस्ताधित संब-योजना के ध्रति घोर विरोध 
प्रकट करता है. शोर त्रिदिश सरकार से यह प्राथेना करता है कि वह 
संघ को स्थापना न करे; कारण कि यह भारत की जनता के हितों 
ओर विशेषतः मुसक्षमानों के द्वितों के विरुद्ध है। यह अधिवेशन त्लीग 


की कार्य समिति से प्रार्थना करता है कि वह इस योजना के विरोध के. 
क्षिए्‌ हपाय करे तथा शासन-सुघार की योजना तैयार करे ॥” 
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के प्रदेश, प्रथक्‌ प्रदेश, व पिछड़े प्रदेश ओर दूसरे वे देशी रिया- 
सतें जो संघ में सम्मिलित होना चाहें। संघ के इन समस्त 
राज्यों में समान शासन-पद्धति, समान शासनादश ओर समान 
आदर्शों का अभाव है । देशी राज्यों में राजतन्त्र-पद्धति से नरेश 
मनमाना शासन करते हैं । बहुत कम राज्यों में प्रतिनिधि-सभाएँ 
'शासन-कार्य करती हैं । दूसरी ओर ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में 
अद्भ -लोक-तम्त्रवादी संस्थाओं द्वारा शासन-सृत्र का संचालन 
होता है। ब्रिटिश प्रान्त ब्रिटिश पार्लिमेंट द्वारा बनाये गये हैं 
आओर शासन प्रबंध में भारत-सरकार के एजेण्ट रहे हैं । प्रान्तों 
का निर्मोण शासन-अ्रबंध की सुविधा से, ग्रान्तीय संस्क्ृति, भाषा 
या एकता के कारण नहीं किया गया है। प्रान्तों की समान स्थिति 
भी नवीन शासन-विधान का परिणाम है। ब्रिटिश भान्तों में 
अभ्भुता का अल्प'अंश भी नहीं है। ब्रिटिश पार्लिमेंट ही में 
इनकी प्रभुता निद्धित है । इसलिए संघ में सम्मिलित होते समय 
ये अपनी किस प्रभुता का अंश उसे--संघीय भारत को--सौंपेंगे ? 
राजनीति-विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि संघ में केवल समान 
ओर स्वाधीन राज्य, अपनी इच्छा से, सामान्य उद्देशों की पूर्ति 
के लिए. सम्मिलित होते हैं । 
परन्तु नवीन-शासन-विधान की संध-योजना तो व्यक्तिगत 
आन्तों की स्वेच्छा का परिणाम नहीं है। वह तो भारतीय लोक- 
मत के विरुद्ध है। पालिंमेंट' उसे जबरदस्ती त्रिटिश प्रान्तों पर 
ज्ञाद देने का प्रयत्न कर रही हे । 
देशी रियासतों की शासन-अणाली ही नहीं उनकी आर्थिक 
ओर सामाजिक प्रणालियाँ भी ब्रिटिश प्रास्तों 
स्ंघ-शासन भर «हे शासन-प्रणाली और सामाजिक पद्धति से 
देशी रियासतें. बिलकुल भिन्न हैं। संघ में ऐसी भिन्न शासन- 
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पद्धतियों का समावेश भारतीय हित की दृष्टि से वांडुनीय नहीं 
हो सकता । रियासतों में शासन-प्रबंध लोकतंत्र के सिद्धान्तों 
के अनुसार नहीं होता । वहाँ प्रजा की आवाज शासन पर कोई 
प्रभाव नहीं डालती । प्रभाव केसे डाले, जब कि प्रजा को अपनी 
आवाज पहुँचाने के साधनों से वंचित रखा जाता है। देशी 
रियासतों में कुछ अपवादों को छोड़ व्यवस्थापक-संस्थाए ही 
नहीं हैं | भाषणु-स्वातंतय और विचार-स्वातत्य का अभाव है.। 
स्वतंत्र विचारों के प्रवेश पर अनेकों प्रकार के बन्धन जगा रक्खे 
हैं। ब्रिटिश-प्रान्तों से यदि कोई नेता रियासतों में जाना चाहे, 
वहाँ भाषण देना चाहे अथवा प्रचार करना चाहे तो रियासतें 
उसके लिए प्रतिबन्धकारी आडेर! निकाल देती हैं। स्वतंत्र और 

घ्टीय समाचार-पत्रों ओर पुस्तकों का रियासतों में प्रवेश नहीं 
होने पाता । ऐसी दशा में देशी राज्यों का प्रान्तों के साथ मेल 
वास्तव में एक बड़ी विचित्र बात है । 


देशी नरेश यह चाहते हैं कि संघ में सम्मिलित तो हो जाँय 
परन्तु अपने स्वेच्छाचारी राज-तंत्र को ज्यों का त्यों बनाये रखें, 
सदियों पहले की सन्धियाँ और समभोते ज्यों के त्यों बने रहें; 
वे अपनी रियासतों में पूरे 'प्रभ! बनकर रहें; पर साथ साथ 
ब्रिटिश भारत के शासन-प्रबंध में भी भाग लें। इस प्रकार 
ब्रिटिश भारत में भी स्वेच्छाचारी शासन को जारी करना मात्र 
उनका ध्येय है । 


भारतीय राष्टीयता के बढ़ते हुए दवाब के कारण ब्रिटिश 
सरकार ने देशी राज्यों को अपनी ओर सिलाने का प्रयत्न किया 
है । इसलिए हाल में उसने इन सन्धियों की पवित्रता की ओर 


संकेत किया है ओर लोकतंत्र की स्थापना न करने के लिए .उन्हें 
श्र 
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एक बहाना बनाया है | परन्तु सन्धियाँ ब्रिटिश हितों और नीति 


श्र 


में कभी किसी भी समय बाधा नहीं डाल सकती । उनका प्रयोग 
तो भारत में एकता और लोकतंत्र की स्थापना में बाघा के रूप 
में किया जायगा | अगर ब्रिटिश सरकार ऐसा चाहती है, त 

नरेशों को संघ में सम्मिलित होना ही पड़ेगा, वह अपने सन्ध्रि 
के अधिकारों के कारण उससे अधिक समय तक बाहर नहीं 
रह सकता । & 


ब्रिटिश-प्रान्तों ओर देशी रियासतों में तीन प्रहार के भेद 
स्पष्ट रूप से दीख पड़ते हैं। (१) देशी राज्य स्वतंत्र प्रभुता का 
उपभोग करते हैं; परन्तु ब्रिटिश-भारत के प्रान्तों में प्रभुता का 
अल्पांश भी नहीं है | थे तो भारत सरकार के एजेंट हैं और 
भारत-सरकार जनता के प्रति नहीं, पार्णिमेंट क॑ प्रति उत्तरदायी 
है। (२ ) ब्रिटिश प्रान्तों में प्रतिनिधि-संस्थाओं की स्थापना 
बहुत पहले से हो चुकी हे। परन्तु देशी राज्यों में लोकतंत्रवादी 
प्रवृत्ति के ग्रति भय का भाव मौजूद है । 
पालिमेंटरी संयुक्त-कमेटी की रिपोर्ट में यह लिखा है कि 
सध-शासन का. देशी राज्यों के नरेशों ने यह स्पष्ट कर दिया 
कि वे श्रव ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के साथ 
निश्चित शर्तों के साथ संघ-शासन पर विचार 
करने के लिए इच्चुक हैं, वे स्वतंत्र राज्य होने के कारण संघ- 
शासन द्वारा हर दशा में उन समानाधिकारों के प्रयोग किये 
जाने से सहमत नहीं हैं जिन्हें वह उन प्रान्तों के बारे में प्रयोग 


विचित्र स्वरूप 
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करेगा जिनमें अभी स्वराज्य की स्थापना की जायगी ।” & इससे 
यह प्रकट होता है कि संघ-शासन अपने अन्तगंत राज्यों--- 
जिनमें प्रान्त ओर देशी राज्य सम्मिलित हैं--के साथ समान 
रूप से अपनी सत्ता और अधिकारों का प्रयोग न कर सकेगा । 
संघीय-व्यवस्थापिका में देशी राज्यों के जो सदस्य होंगे उनका 
चुनाव राज्यों की जनता द्वारा न होकर उनकी नामज़दगी नरेन्द्रों 
द्वारा होगी ओर ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की ओर से संघीय 
व्यवस्थापिका में जो ग्रतिनिधि होंगे, उनका अग्रत्यक्ष ढंग से 
चुनाव किया जायगा । 


ब्रिटिश भारत के प्रान्तों का जहाँ तक सम्बन्ध है, उन्हें 
भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा उससे अलग होने का 
कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। एक बार संघ में सम्मिलित 
होने पर उसके उपरान्त किसी प्रान्त को यह स्वतंत्रता नहीं 
होगी कि वह भविष्य में उससे उस समय तक अलग हो जाय, 
तब तक कि पालिमेंट ऐसा निश्चय न कर दे । 


भारतीय संघ की स्थापना के लिए कोई समय नियत नहीं 
किया गया हे | उसकी स्थापना सम्राट की घोषणा द्वारा होगी । 
परन्तु इस घोषणा में पूव दो शर्तों का पालन आवश्यक हैः-- 


१--जिन देशी राज्यों ने संघ में सम्मिलित होना स्वीकार 
किया है, उनके राजाओं को राज्य-परिपद्‌ ((/0ए7०)] ०६ 50000) 
के ५९ सदस्य नामज़द करने का अधिकार हो; इससे कम नहीं । 


२--जो देशी राज्य संघ में सम्मिलित होना स्वीकार करते 


अपनाए पल "हा. 
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हैँ.उनकी कुल जन-संख्या समस्त राज्यों की जनसंख्या का कम 
३ 
से कम ३ आधा भाग हो । & 


देशी राज्य भारतीय संघ में उसी समय सम्मिलित माने 
जाँयगे जब कि उनके राजा प्रवेश-पत्र | पर हस्ताक्षर कर 
शासन-विधान की घारा ६ (१) के अनुसार घोषणा कर देंगे 
ओर सम्राट उनके प्रवेश-पत्र को स्वीकार कर लेगा। प्रवेश-पत्र 
पर हस्ताक्षर करते समय प्रत्येक राजा को यह अधिकार होगा 
कि, वह अपनी सन्धि तथा दूसरे अधिकारों की रक्ता के 
लिए उपयुक्त शर्तें या संरक्षण जोड़ दे । प्रान्तों को यह अधिकार 
नहीं दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजाओं के लिए एक बड़ी 
विचित्र सुविधा दी गयी है| वह यह कि जो देशी राज्य संघ में 
सम्मिजित होना चाहें, वे शासन-विधरान की धारा ६ (१) के 
अनुसार संघ के उद्घाटन के लिए भी अवधि नियत कर सकेंगे। 
अथोत्‌ नियत अवधि तक्र संघ की स्थापना न हुईं तो, वे संघ के 
सदस्य न रहेंगे | श्रीयुत एच. वी. लीस-स्मिथ ने भारतीय-संघी य- 
पद्धति के विषय में जो विचार प्रगट किये हैं, उनसे हमारे कथन 
की पुष्टि होती है;--भारतीय संधीय प्रणाली ऐसी होंगी 
जिसका आज तक किसी को भी ज्ञान न होगा--अश्रर्थात विल्कुत 
अपरिचित; क्योंकि प्रान्तों के लिए एक प्रकार के संघीय अधिकार 
होंगे और प्रत्येक देशी राज्य के लिए दूसरे प्रकार के होंगे। संघ 
के एक भाग की सरकार पार्लिमेंटरी सिद्धान्तों पर आश्रित होगी 
ओर दूसरे भाग की सरकार प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन पर |” 
69 देखिये भारत-सरकार-क्रानून १४३५ घारा ४ (२ ) 
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“मुसलमानों की भाँति राजाओं ने भी यह शत रखी है कि 
संघीय व्यवस्थापिका में देशी राज्यों को उनकी जन-संख्या के 
अज्ञुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय। देशी राज्यों 
की जन-संख्या समस्त भारत की जन-संख्या का २३% प्रतिशत 
है । परन्तु उनको ३३४ प्रतिशत स्थान संघीय व्यवस्थापिका सभा 
में मिलेंगे ओर राज्य परिषद्‌ में ४०% प्रतिशत ।”& 

३--केन्द्रिय शासन में द्वेघ-पद्धति 

सन्‌ १६३० ६० में जब लन्दन में गोलमेज परिषद्‌ का प्रथम 
अधिवेशन हुआ तब देशी राज्यों के नरेशों ने भारतीय संघ में 
सम्मिलित होने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। उस समय 
देशी राज्यों के नरेशों ने अपनी नीति इन शब्दों में 
घोषित की थी ;--“अतः नरेशों ने अपनी घोषणा में यह स्पष्ट 
रूप से कहा है कि अब वें अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित 
होने के लिर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं; किन्तु इस शत 
पर कि संघ शासन उत्तरदायी हो; अनुत्तरदायी नहीं।” सर 
तेजबहादुर सप्र, ने, जो त्रिटिश-भारत की ओर से गोलमेज परि- 
पद के सदस्प थे। अपने आवेदन-पत्र में भी यह स्पष्ट रूप से 
कह। था कि केन्द्रिय शासन में पूर्ण उत्तरदायित्व की स्थापना की 
जाय। किन्तु संयुक्त पार्लिमैंटरी-क मेटी ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्रिय 
शासन में उत्तरदायित्व की जो रूप-रेखा खींची हे, वह विशुद्ध 
पूण उत्तरदायित्व नहीं है.। उसकी यह सिफारिश है कि केन्द्रिय- 
शासन में होघ-शासन-पद्धति की स्थापना की जाय । नवीन 
शासन-विधान में कुछ थोड़े परिवर्तेन के साथ कमेटी की इस 

सिफारिश को स्वीकार किया गया है। नवीन शासन-वेधान ने 
कि 2: 'पए३6७--(0प769॥ 749/079, 00000०7 988, 
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प्रान्तों में जिस होघ-शासन-पद्धति को अनुत्तरदायित्वपूर्ण मान- 
कर नाश कर दिया है, उसी पद्धति की केन्द्र में स्थापना कर दी 
है। यह पद्धति ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में विफल सिद्ध हो चुकी 
है; फिर यह केसे संभव हो सकता है कि यह केन्द्र में सफल 
हो सकेगी । 


संघ की काय-का रिणी-सत्ता और शासनाधिकार ब्रिटिश 
पंधघाय कार्य. राजा के प्रतिनिधि गवेनर-जनरल के अधीन 
करी होंगे। यह पा अधिकार उसे शासन- 
विधान द्वारा प्राप्त हैं | किन्तु इनके अतिरिक्त 
वह उन। क्राउन' के विशेषाधिकारों का भी प्रयोग कर सकेगा 
जिन्हें त्रिटिश राजा प्रदान करगा। गवंनर-जनरल एक मंत्रि- 
मंडल की नियुक्ति करेगा जिसका कार्य होगा गवनर-जनरल को 
उसके कार्यों के संबंध में परामश देना। परन्तु निम्न लिखित 
मामलों में गयतर-जनरक्ष का मंत्रि-मंडल से परामश लेने की 
आवश्यकता नहीं है । (१) सेना (९) वेदेशिक-विभाग (३ ) 
इंपाइ-मत-संबंबी-विभाग (४) विज्ञोविस्लान का राज्य प्रबंध 
(४) गवंनर-जनरल के विशेषाधिकारों के उत्तरदायित्वों के 
अन्तगत काय | 
इस प्रकार कर्द्रिय-शासन में दघ-शासन-प्रणाली द्वार 
जिपत अनुत्तरदायी शासन की स्थापना का बीजारोप किया गया 
है, वेता आज पयनत किसी भी लोकतंत्र-चादी सभ्य राष्ट में 
नहीं किया गया | गवनर-जनरल को इतने अधिक विशेषाधिकार 
प्रदान किये गये हैं कि जिससे वह स्वेच्छाचारी ढंग से शासन 
करने में पूरशतः स्वतंत्र रहेगा। भारतीय व्यवश्थापिका परिषद्‌ 
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में संयुक्त-पालिमेंटरी-कमेटी की रिपोर्ट पर तीन दिन तक बहस 
हुयी | इसमें शासन-विधान को सवथा असंतोषप्रद और प्रति- 
क्रियात्मक एवं अग्राह्म घोषित किया गया था। इसी अवसर 
पर भारतीय अपेम्वल्ञी में स्वतंत्र-रल के मुसलिम नेता श्री० 
मुहम्मदअली जिन्ना ने कहा “कि संघीय-शासन की योजना 
पूरे रूप से दोषपूणं और सर्वथा अस्वीकायय है।"** ** 
देशी नरेशों द्वारा लगायी गप्री शर्तों और संरक्षणों की लोह 
दीवाल के बीच में में अयने को कहीं नहीं पाता ““* जिस 
शासन-विधान को आप भारत के लिये रच रहे हैं, वह वत्तेमान 
शासन-विधान से भी अधिक ख़राब हे। इस शासन-विधान का 
मतलब है उस ध्येय या उद्देत और उस प्रतिनिधि-सत्तात्मक- 
शासन-प्रणाली का सबंनाश जिसके विक्रास के लिए भारत ने 
विगत अद्धंशताब्दी में प्रयत्न किया है। में देशी राज्यों के नरेशों 
से यह पूछता हूँ कि क्या यह उत्तरदायित्व है जिप्तकी रूप-रेखा 
शासन-विधान में मिलती हे ओर जिसके आधार पर वे संघ 
में सम्मिलित होने के लिये तत्पर हैं | शासन-विधान में ध्८ 
प्रतिशत संरक्षण हैं और सिफे २ प्रतिशत उत्तरदायित्व "“** 
संघ-शासन की यह भावना एक ऐसी योजना है जो केन्द्र में 
उत्तरदायित्व की स्थापना हाने में रुकावट डालेगी ।” 
अखिल भारतीय संघ की योजना भारत में अनुत्तरदायी 
प्रभता और. शासन की स्थापना करती है | तब यह स्वाभा- 
रयि संधि हे कि भारतीय संघ भारत की जनता के 
प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकगा। त्रिटिश-राजा 
में भारतीय संघ की प्रभुता निहित है। शासन-विधान की 
धारा २ के अनुसार, भारतीय-शासन सम्बन्धी व समस्त अधि- 
कार, सत्ता ओर विशेषाधिकार जिनका प्रयोग अबतक त्रिटिश 
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राजा और भारत-सम्राट करता रहा है वे अब भी उसीके अधीन 
रहेंगे । यह्‌ शासन विधान का सबसे महान दोष हे कि प्रभ्ुता 
भारतवासियों में सन्निविष्ठ नहीं है। जो पार्लिमेंट आज तक यहू 
घोषित करती रही थी कि ब्रिटिश पालिमेंट भारत की (ट्रस्टी? है, 
वही अपने शासन विधान द्वारा भारत-सम्राट को भारतीय संघ 
की प्रभुता प्रदान कर रही हे। केसी विचित्र बात हे! प्रत्येक स्वतंत्र 
देश को यह अधिकार प्राप्त हे कि वह स्वयं अपनी शासन-प्रणाली 
का निश्चय करे ओर आवश्यकतानुसार परिवतेन भी। नवीन 
शासन विधान ने भारत-वासियों को यह अधिकार प्रदान न करके 
उत्तरदायी शासनके सिद्धान्त पर कुठाराघात किया है। श्रीयुत के० 
टी० शाह ने अपनी 'संघ-शासन' पुस्तक सें एक स्थान पर लिखा 
हे किः--“जो कुछ भी हो आस्ट्रे लिया और कनाडा के संघीय शासन 
विधान, वास्तव में, उनके नारिगकों द्वारा बनाये गये हैं। यद्यपि 
उनका स्वरूप कनाड़ा श्रोर आस्ट लिया की प्रजा को इच्छानुसार 
ब्रिटिश पार्लिमेंट ने क़ानून द्वारा निर्धारित किया है । यदि पार्लि- 
मेंट भारत-वासियों को यह अधिकार दने से वंचित रखने का 
सतत प्रयास करती रही, तो उससे न केबल भाग्त-वामियों के 
प्रति पूरी अविश्वास ही प्रकट होगा, प्रत्युत, बह स्वयं, भारतीय 
जनता की स्वयभू ट्रस्टी' से बदल कर भारत में ब्रिटिश हितों की 
ट्स्टी ओर संरक्षिका बन जायगी।” 

भारत के बाहर भारतीय संघ की प्रभुता का एक दूसरा पहलू 
भी है । भारतीय संघ में देशी रियासतें और ब्रिदिश भारत के 
प्रान्त सम्मिलित होंगे | इनमें से पहले राज्यों की अ्रभुता तो उनके 
देशी नरेशों में निहित हे और प्रान्तों की प्रभुता पार्लिमैंट में है । 
अतः संघ की स्थापना पर संघ की प्रभुता भारत-सम्राट में सन्नि- 
विष्ट हो जाने से देशी रियासतों की स्थिति बड़ी विचित्र हो जायगी | 





89 शासन-विधान के सिद्धान्त % २५४ 


लक करथ-> 30० हमर मिल ४० “पक ।घ5+# #०कन_ अल्तन्‍- के पल दह १३ > पक कर का ४ + कक ५१५ अनक कटी अपनी २ कनरी नह ३ 4०१५५:१७ 7० कम तप ५ # १५ कप घ॥ ३ >क८3#/:#%०७१५ >कह०४ निलमिक न निशीमिनदीन कम मन कील अंक अल कई; 


अब तक पार्लिमेंट त्रिटिश भारत की प्रभु (80ए०थं87) थी, 
परन्तु अब बह भारतीय भारत की भी प्रझ्ुता प्राप्त कर लेगी। 


" ४--ब्रिटिश पार्किमेंट का नियंत्रण 


मोन्टेग्यू-चेम्सफोड के शासन-सुधारों का मौलिक सिद्धान्त 
यह था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना ब्रिटिश-' 
सरकार का लद्ष्य है। परन्तु उत्तरदायी शासन की स्थापना 
क्रमानुसार की जायगी | इस सिद्धान्त का दूसरे शब्दों में अथ 
यह है कि जैसे-जैसे भारत में उत्तरदायी शासन का विकास 
होता जायगा वेसे-वेसे उस पर पालिंमेंट का अनुशासन कम 
होता जायगा। सन्‌ १६१८के शासन सुधारों का मौलिक सिद्धान्त 
यह था कि ब्रिटिश गव्नमेंट को भारत के मामलों में और 
विशेष रूप से उन मामलों में जिनके बारे में भारत-सरकार और 
गेर-सरकारी भारतीय लोकमत सहमत हों किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप नही करना चाहिए । 


नवीन शासन-विधान में उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को 
स्वीकार किया गया है; परन्तु साथ ही साथ विधान में कुछ 
ऐसी धाययें भी जोड़ दी गई हैं जो उत्तरदायी शासन के 
सिद्धान्तों की विरोधिनी हैं। गवनर-जनरल व गवर्नरों के लिए 
जो 'शासनादेश' (079 ता िकाएग078 ) निधो- 
रित किये गये हैं; उन्हें पार्लिमेंट द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रयोग 
में लाया जा सकेगा । 

सर संमुअल होर ने हाउस ओफ़ कामन्स के अधिवेशन में 
“घासनादेशों” के विपय में यह कहा था कि हम शासनादेशों, 
को पार्यिमेंट में स्वीकृत कराने की प्रणाल्ली के लिए अपने इति- 
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हास में पहली बार यह परीक्षण कर रहे हैं। इससे पृव शासना- 
देश पार्तिमैंट की स्वीकृत के लिए कभी पेश नहीं किये जाते थे । 
इस संबंध में भूतपूत्त भारत-संत्री राधवट आनरंथपुल वेजबुड 
बेन ने अपने एक लेख में बड़ी उत्तमता से प्रकाश डाला हे। 
श्री बेजबड 'वेन महोदय जिखते हेंः--'योजना की एक विचित्र 
विशेषता है गवनंर-जनरल के शासनादेशों की रचना की 
अणाली में परिवतंन।| अब तक यह काय ब्रिटिश मंत्रिमंडल 
की कार्यकारिणी के कार्यों के अन्तगंत एक काये माना जाता 
रहा है। अब इतिहास में पहली वार इसे पालिमेंटरी कानून 
का रूप दिया गया है। लॉड-सभा ओर कॉमन सभा दोनों में 
स्वीकृति के लिए शासनादेश” का मशविदा प्रस्तुत किया 
जायगा। ब्रिटिश दृष्टिकोण से यह एक वेधानिक सुधार हे; 
क्योंकि लाडस्‌ को शासन प्रबंध पर नियंत्रण करने को कभी 
आज्ञा नहीं थी। भारतीय हृष्टिकोश से इसका प्रभाव यह हांगा 
कि भावी सरकार उस स्वाधीनता से वंचित हो जायगी जिसका 
उसने अब तक उपभोग किया है ।”#& इस प्रकार पार्लिमेंट को 
'पूव की अपेक्षा अधिक सत्ता प्रदान की गयी है। भारतीय 
शासन पर उसके नियंत्रण को कम करने की जगह ओर श्रधिक 
बढ़ाने का उपाय किया गया है। सवीन शासन-विधान ने 
पार्लिमेंट को पहले से अधिक अधिकार दे दिये हैं, इसका उदा- 
हरण हे--कोंसिल के आडरण ( (वछ्ना-(0णा्ली ) । 
कोंसिल-आडंर के ड्राफ्ट पालिमेंट के दोनों चेम्घरों में स्वीकृति 
के लिये पेश करने पड़ेंगे । इस प्रकार पार्लिमेंट भारतीय शासन 
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# देखिये श्री चेजवढवेन का “सारतोय शासन सुधारों पर विचार 
कोण” लेख पोलिटिकत क्राटरली, में जुलाई-सितम्वर १३३४ ६० । 
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प्रबन्ध के बहुतेरे मामलों में हस्तक्षेप कर सकेगी | लाड ह्यवटटे, 
डे गन 
लाडे चीफ जस्टिस इज्लंड, ने अपनी एक नवीन पुस्तक न्यू 
डिस्पोटिज्म!' ( )90 769४ 796प8]00४7॥ ) नामक पुस्तक में 
आडर-इन-कोंसिल के मशविदे को पार्लिमैंट की स्वीकृति के लिये 
प्रस्तुत करने की प्रणाली के दोषों पर पड़ी दूरद्शिता ओर 
योग्यता के साथ प्रकाश डाला है । लाडे ह्यूवर्ट लिखते हैंः-- 


“इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि कोंसिल आडेर, 
पार्लिमेंट के हस्तक्षेप के बिना, मंत्रियों के परामश से साधारणतया 
ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये जाते हैं। अलबत्ता कुछ मामलों में 
प्रस्तावित आडर के डाफ्ट पालिगेंट के दोनों चेम्बरों के समन 
स्वीकृति के लिए पेश किये जाते हैं और अन्त में उन पर 
त्रिटिश राजा की स्वीकृत ली जाती है। ब्रिटेन के सम्बन्ध में ऐसे 
मामलों में जिस प्रणाली का व्यवहार किया जाता है. उसमें 
ओर भारत के मामले में जो प्रणाली काय में लायी जायगी, 
उसमें बहुत बड़ा अन्तर है | पहले मामले में तो जिन दलों पर 
किसी संशोधन या परिवतन का प्रभाव पड़ता हे, वे सदेव अपने 
विचार और भाव पालिमेंट के दोनों घेम्बरों के समक्ष रखने में 
सम होते हैं; भारत के मामले में जिस जनता का उनसे संबंध 
है ओर जो हजारों मील की दूरी पर रहते हैं, वह पार्टिमेंट के 
समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का कोई भी सुयोग नहीं प्राप्त 
करती । “ब्रिटेन में ऐसे अनेकों मामलों में ऐसे कानूनी आडंर 
की उपयुक्तता को चुनोती दी जा सकती है और यदि ऐसा कोई 
भी कानूनी आडंर नियस विरुद्ध ठहराया गया तो वह अवेध 
घोषित कर दिया जाता है ।” 
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५--भारत के बेघानिक विकास का अन्तिम लक्ष्य 

नवीन भारतीय शासन-विधान ( (६0५0क00॥09॥॥ 0/ ताक 
(४ 986 ) में कोई प्रस्तावना ( ।/५५॥॥॥)० ) नहीं है । इससे 
यह नहीं जाना जा सकता कि शासन-विधान का यथार्थ उद्देश 
क्या है | परन्तु शासन-विधान ( १६१६ ) को रद्द करने के लिए 
नवीन-विधान में धारा ४७८ जोड़ी गयी हैं. उसकी एक उपधारा 
से यह स्पष्ट है कि सन्‌ १६१६ का भारतीय शासन-विधान रह 
हो जाने पर भी उसका प्रस्तावना भाग जारी रहेगा। ४: 


संयुक्त-पाल मेंटरी-कमेटी रिपोट में यह लिखा है कि भार- 
तीय-शासन विधान ( १६१६) की प्रस्तावना में पालेमेंट ने 
अ्रत्तिम ओर निश्चय रूप से भारत में अंगरेजी राज्य के श्रन्तिम 
लक्ष्य को निर्धारित कर दिया है। इसके बाद के नीति-संबंधी 
वक्तव्यों ने इस घोषण में कुछ अधिक नहीं बढ़ाया हे ओर हम 
यह उचित सममभते हैं कि उसे यहाँ पूरा उद्घुत कर दें *''' ”७ 
इसके बाद रिपोट में प्रस्तावना को उद्घुत किया गया है । सन्‌ 
१६१६ के शासन-विधान की प्रस्तावना निम्न प्रकार हैः--“पार्लि- 
मेंट की घोषित पोलिसी ( नीति ) यह है कि भारतीय शासन- 
प्रबंध के प्रत्येक भाग में भारत-वासियों की वद्धमान सहकारिता 
ओर ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत ब्रिटिश भारत में क्रमशः उत्तर- 
दायी शासन की स्थापना के उद्दश से स्थानीय स्व॒राज्य संस्थाश्रों 
के विकास के लिए व्यवस्था की जाय | इस नीति को कार्यान्बित 
करने के लिए धीरे-घीरे प्रगति करनी चाहिए और यह उचित 


४ घारा ४७८ नचीन शासन-विधान । 
७ पालेमेंटरी कमेटी रिपोट (१६३४ ) ए० ६। 
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होगा कि अब इस संबंध में ठोस काय किया ज्ञाय | उन्नति के 
लिए समय ओर पद्धति का निणुय केवल पार्लिमेंट द्वारा होगा 
जिस पर भारतीय जनता के द्वित-चिन्तन का उत्तरदायित्व हे। 
भारत के प्रान्तों में स्वायत्त-संस्थाओं के विकास के साथ-साथ 
यह उचित होगा कि प्रान्तीय मामलों को भारत-सरकार ह्वारा 
अधिकाधिक स्वाधीनता दे दी जाय जिससे कि प्रान्तीय-शासन 
अपने उत्तरदायित्वों का भल्ली भाँति पालन कर सके ।” 


महान ब्रिटिश राजनीति-विशारद ओर राजनीतिकज्ष प्रोफेंसर 
ए० घी० कीथ ने नवीन शासन-विध।न (१६३४ ) के विषय 
में कहा हैः--इस प्रश्न पर बड़ा कठु बाद-विवाद हुआ ।' *“ * कि 
बिलमें भारतीय शासन के लद््य- -ओपनिवेशिक स्वराज्य का स्पष्ट 
विधान होना चाहिए। सरकार ने एक श्रजीब रुख इख्तियार 
किया । उसने निश्चय पूवंक सन्‌ १६१६ के शासन-विधान में 
चोपित प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया *' ओर साथ ही साथ 
उस व्याख्या को भी स्वीकार कर लिया जो तत्कालीन सरकार 
की आज्ञा से भारत के गवनर-जनरल ने सन्‌ १६२६ में की थी । 
“भप्त की उन्नति का स्वाभाविक परिणाम है ओपनिवेशिक 
स्वराज्य की प्राप्ति।” परन्तु सरकार ने नवीन विधान की भ्रस्ता- 
वना में इस प्रकार का कोई उल्लेख करना स्वीकार नहीं किया 
कौर इसके बजाय सन्‌ १६१६ के विधान की भ्रस्तावना को 
नवीन विधान में जारी रखने पर जोर दिया ।"! 


१ 3 007४ पत०ण्क,. 7[[8007ए 00 फवी॑#॥ फेज ैऔै. 8 
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अगस्त सन्‌ १६१७ ई० में पार्लिमेंट में भारत-मंत्री ने 
/.... भारतीय शासन के अन्तिम लक्ष्य को जिन 
अपनिवोशिक शब्दों में प्रकट किया था उससे और उसके 
स्वराज्य बाद त्रिटिश गाजनीतिज्ञों एवं वायसरायों ने 
जो वक्कतय निकाले उनसे भारत-वासियों को 
यह पूरा विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत को 
शीघ्र ही ओपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करेगी। परंतु नवीन 
शासन-विधान की रचना करते समय पार्लिमेंट और पार्लिमेंटरी 
संयुक्त-कमेटी ने भारत की वेधानिक दशा पर शासन-विधान में 
कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया ओर अपनी प्रतिज्ञाओं » को 
ऐसे ढंग से तोड़ दिया कि जिससे भारत हितेषी ब्रिटिश 
8 ड्य क भराफ कनोंद ने &£ फ्री १६२१ ईं० को भारतीय व्यव- 
स्थापिका परिषद्‌ का उद्घाटन करते समय भारत-सम्राट की ओर से जो 
सन्देश सुनाया उसमें कहा:--- 

“वर्षो' से, युगों से, देश-भक्क और राज-भक्क भारतवासी अपनी 
मावृभूमि के लिए स्व॒राज्य के स्वप्न देखते भ्राये हैं । श्राज् मेरे साम्राउप में 
अभ्राप स्वराज्य का सूर्योदय देख रहे हैं ओर उस स्वराधीनता के विकास के 
लिए सुयोग भोर विशाल्ष क्षेत्र जिसका मेरे दूसरे उपनिवेश उपभोग 
करते हैं ।” 

सन्‌ १६२१ ई० में जब मि० चर्चिल ने, जो उस समय ओऔपनिवेशिक 
विभाग के मंत्री थे, साम्राउय-परिपद्‌ में अपने एक भाषण में भाश्त- 
वासियों की महायुद्ध में अपूर्व वीरता की सराहना करते हुए कहां:--- 

“हम भारत के चिर-ऋणी हैं शोर हम विश्वास के साथ उस 
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नियम 


राजनीतिज्ञों और भारतीय लोकमत में गहरा श्रसन्‍्तोष ओर 
क्षोभ पेदा हो गया है । 
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उज्येल भविष्य को देखते हैं, जब भारतीय शासन और भारतवासी 
पूर्णतः श्रोपनिवेशिक स्व॒राज्य प्राप्त कर लेंगे ।”? 

१३ साचे सन्‌ १६२१ हैं० को भारतःसम्राट्‌ ने गवनेर-जनरत्ल के 
शासनादेश ( [7807077076 0 ॥798:70०७०078 ) में जिन शब्दों का' 
प्रयोग किया है वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं:--- 

४ *९०**-- हमारी यह इच्छा ओर कामना है कि ब्रिटिश भारत मेँ' 
उत्तरदायी शासन की प्रगतिशील स्थापना के लिए जो योजना तैयार 
की गयी है वह सफलीभूत हो जिससे बिटिश-भारत हमारे उपनिवेशों: 
में अपना समुचित पद प्राप्त कर सके ।” 

तत्कालीन प्रधान मंत्री ( (3/7080 7770०7007 ) ने २ जुलाई सन्‌ 
१8२८ ६० को कहा:-- 


३ 


“मुझे आ्राशा है कि कुछ महीनों में श्रथवा वर्षो' में हमारे साम्राज्य 
के उपनिवेशों में एक “नवीन उपनिवेश और मिलन जायगा--उपनिवेशः 
डोमीनियन जो दूसरी जाति का होगा और जो ब्रिटिश-कामन-वेल्थ में: 
खझात्म-सभ्मान के साथ समानता का पद प्राप्त करेगा। मेरा अभिप्राय' 
भारत से है ।” 

तत्कालीन भारत के वायसराय लाई इरविन ने ३१ अक्टूबर सन्‌ 
१8३१ द्ैं० को ब्रिटिश मंत्रि-संडल की आज्ञा से एक बक्कन्य प्रकाशित 
किया था । इसमें यह कहा गया था;--- 

“हिज मेजेस्टी की सरकार की ओर से मुझे अ्रधिकार मित्रा है कि. 
में यह स्पष्ट रूप से घोषित कर दूँ कि उसकी राय में सन्‌ १६१७ की' 
घोषणा में यह निहित है कि भारत की वेधानिक उन्नति का स्वाभाविक- 
परिणाम है औपनिवेशिक स्व॒राज्य की प्राप्ति ।? 
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ब्रिटिश भारत प्रतिनिधि-मंडल ( )002/४0॥ ) ने अपने 
संयुक्त-आवेदन-पत्र में, जो पालिमेंटरी-कमेटी 
को दिया था, यह स्पष्ट रूप से बतलाया कि 
'डेलीगेलन' का “भारतीय लोकमत को उन भ्रयज्नों से गहरा 
पस्ताव. पक्का लगा है जो इन दो-तीन सालों में इन 
प्रतिज्ञाओं को बदलने के लिए किये गये हैं । 
यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि पार्लिमेंट के कानून में जो विधान 
'किया जाता है, वही भावी पार्लिमेंट पर लागू हो सकता है और 
उसी से वह प्रतिज्ञावद्ध है । यहाँ तक कि भारत-सम्राट द्वारा की 
गयीं घोषणायें भी कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखती। हम यह 
अनुभव करते हैं कि नवीन शासन-विधान की अस्तावना में 
परणा आवश्यक है ।” प्रतिनिधि मं डल ने यह कहा कि प्रस्तावना 
में यह भी रपष्ट रूप से लिखा जाय कि “भारत की बेधानिक 
उन्नति का स्वाभाविक परिणाम ओपनिवेशिक स्व॒राज्य--डोमी- 
'नियन स्टेटस--है । परंतु यह महान्‌ श्राश्वय की बात है कि, 
नवीन शासन-विधान में कोई भी प्रस्तावना नहीं दी गयी है और 
इस प्रकार ब्रिटिश पार्लिमेंट ने भारतीय लोकमत को ठकरा कर 
अपनी स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया है ।४ 
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सन्‌ १६१६ के शासन-विधान की भ्रस्तावना का उल्लेख ऊपर 
. किया जा चुका है। यह ग्रस्तावना, पुराने 
सन्‌ !६/६ के शासन-विधान के रद हो जाने पर भी, नवीन 
शासन-विधान की शासन-विधान द्वारा स्वीकृत कर ली गई हे । 
ब्रस्तावना अब हमें यहाँ यह विचार करना है कि बत्तेमान 
परिस्थिति में उपरोक्त प्रस्तावना कहाँ तक 

उचित और वांछुनीय है । 
सन्‌ १६१६ के शासन-विधान की ग्रस्तावना सें उत्तरदायी 
शासन का जो ध्येय निर्धारित क्रिया था, वह केवल जिटिश भारत 
के लिए ही था। उस समय अखिल भारतीय संघ-शासन का प्रश्न 
ही मोजूद न था | पएन्‍तु अब तो स्थिति में विशाल परिवतेन 

हो गया है । 

त्रिटिश भारत और देशी राज्यों के सम्मिलित हो जाने से 
स्थिति बदल गयी है। भ्रस्तावना में दूसरा महत्वपूर्ण पद है 
साम्राज्य का एक भाग ( 70027 ]0976 0 6008 978 ) । 
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इस शब्द-समूह से तात्पय है ब्रिटेन, उसके उपनिवेशों और 
भारत का समूह; परंतु आयरिश स्वतंत्र राज्य की स्थापना और 
वेस्ट मिनिस्टर क़ानून के पास हो जाने से, यह समुचित न होग़ा 
कि इन स्वाधीन उपनिवेशों के 'कामनवेल्थ” को साम्राज्य! के 
नाम से सम्बोधन किया जाय यदि साम्राज्य | का तात्पय 
भारत” से है, तो भी इस शब्द की शासन-विधान में कहीं भी 
परिभाषा नहीं की गयी हे । सत्य तो यह हे कि भारत में संघ- 
शासन की स्थापना के बाद भारत का साम्राज्य हो ही नहीं 
सकता । यदि १६१६ के शासन-विधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 
उत्तरदायी शासन' को ही भारत का ध्येय सान लिया जाय; तो 
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भी भारत ओपनिवेशिक स्वराज्य ( 00परं०ा 508 ) का" 


अधिकारी है । 
» सन्‌ १६२४ इ० में भारत-सरकार के भूतपूर्व भृह-सद्स्य 


( 740700 (७7००० ) सर सालकम हेली ने 
उत्तददार्या शासन २५ अगस्त १६१७ की भारत-मंत्री की घोषणा 
आर आऑपानवाशिक की ऐसी विचित्र व्याख्या करने का प्रयत्न 
सस्‍्वराज्य | किया था जिससे भारत ओपनिवेशिक पद का 
अधिकारी न रहे । सर मालकम हेली ने उत्तर- 
दायी शासन और ओपनिवेशिक स्व॒राज्य में अंतर की रेखा 
खींचते हुए कहा;--* वास्तव में कुछ अंतर तो अवश्य 
हे ही; कारण कि उत्तरदायी शासन के साथ मय्योदित व्यवस्था- 
पिका सभा संभव है | यह संभव हो सकता है कि ओपनिवेशिक 
स्वराज्य उत्तरदायी शासन का युक्ति-संगत फल है; नहीं, नहीं 
वह उत्तरदायी शासन का अनिवाय ओर ऐतिहासिक विकास है । 
परन्तु यह एक अंतिम लक्ष्य हे ।” इन दोनों में अंतर सानने 
वाले यह तक दंते हैं कि उत्तररायी शासन का मतलब तो यह 
है कि व्यवस्थापिका-सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री आन्तरिक 
मामलों का नियंत्रण करें । वाह्म-मामलों का नियंत्रण तो बहुत 
पीछे का विकास है; जिन्होंने सन्‌ १६१७ की नीति की घोषणा 
की उनका यह' मंतठय कदापि नहीं था कि ऐसे विषयों पर भी 
उनका नियंत्रण होगा। यह दलील बिलकुल सार-हीन ओर 
युक्ति-हीन हैं. । प्रोफ़ेसर ए० बी० कीथ ने यह स्पष्ट रूप से कहा 
हे किः--“'यह भुला दिया जाता है कि सन १६१७ तक किसी भी 
समय उत्तरदायी शासन ओऔर ओपनिवेशिक स्वराज्य में. भेद 
करने का प्रयत्न नहीं किया गया। ओपनिवेशिक स्वराज्य” उस : 
समय अचलित पद नहीं था और उस समय जिस शासन-प्रणाली 
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के क्षिये प्रतिज्ञा की गयी थी, वह एक ऐसी निश्चित प्रणाली 
थी जो साम्राज्य में उस समय मोजूद थी" ”* १”७ 


ओपनिवेशिक स्वराज्य का अथ यह हे कि भारत में वैसी 
ही शासन-प्रणाली की स्थापना की जाय जेसी कि आयरिश 
फ्री स्टेट, कनाड़ा, आस्ट लिया आदि. ब्रिटिश “उपनिवशों' में 
मोजूद हैं | प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बोनरलों ने ओपनिवेशिक स्वराज्य 
की परिभाषा निम्न प्रकार की हैः--“ओपनिवेशिक स्वराज्य का 
मूल-तत्व क्या है ? मूल-तत्व यह है कि उपनिवेश स्व्रयं स्वभाग्य 
निर्णायक हैं; निज सेना पर उनका नियंत्रण है | साम्राज्य की रक्ता 
क लिए वे कितनी सहायता करें-- इसका निश्चय करना उनके 
हाथों में है । यह सब खास बातें हैं। पालिमेट में कोई ऐसा व्यक्ति 
नहीं होगा जो यह स्त्रीकार न करे कि साम्राज्य का उपनिवेशों से 
सम्पर्क उनके ऊपर ही निर्भर है। यदि कसाड़ा और आस्टोलिया 
कल यह कहना चाहें कि >हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहना 
नहीं चाहते, तो हम उनको वलपृवक साम्राज्य में रखने की चेष्ठा 
नहीं करेंगे । संक्षेप में औपनियवेशिक स्वराज्य का अथ' हे स्वभाग्य- 
निर्णय ( वशांए|फ 0 ऊिलेन्विव॑याताक्ीता ) का पुरा 
अधिकार ।” 

“साम्राज्य-परिपद्‌ की सन्‌ १६२६ इ० की अन्‍्तर्साम्राज्य- 
प्रबंध समिति ( 007-॥9000।क 0७॥078 ( १७॥0/॥५१ ) 
ने उपनिवेशों की स्थिति के संबंध में निम्न प्रकार निर्णय दिया 
हैः--+उपनिवेश ( 000४7707॥ ) साम्राज्य के अन्तगत स्वाधीन 
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राज्य हैं; उनका पद समान है । आन्तरिक तथा वाह्म राज्य- 
प्रबंध में वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं । यद्यपि ब्रिटिश 
रुम्राट के श्रति सामान्य राजमक्ति के कारण वे एकता के सूत्र 

बंधे हुए हैं तथापि बे स्वतंत्र रूप से त्रिटिश कॉमन वेल्थ 
के सदस्य हैं। ओपनिवेशिक शासन के वाह्य (7>०८ा्क्व ) 
- झोर आन्‍्तरिक प्रबंध पर उनका नियंत्रण है। उनकी निजी सेना 
है। वे जब चाहें तब साम्राज्य से संबंध तोड़ सकते हैं । ऐसा 
करने की उन्हें स्वतंत्रता हे ।” 


ओपनिवेशिक स्व॒राज्य की उपरोक्त परिभाषा इतनी स्पष्ट है 
कि उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं हे। भारत, 
वास्तव में, स्वभाग्य-निणंय का अधिकार प्राप्त करना चाहता है । 
वह वाह्य ( ॥507र्ण ) और आनन्‍्तरिक ( [7067४] ) दोनों 
अकार के राज्य-प्रबंध पर पूरा नियंत्रण चाहता है । 


प्रथम गोलमेज परिषद्‌ में संघ-शासन की भावना का 
विकास हुआ । राजाओं ने इस पद्धति के प्रति विशेष रूप से 
अपना ध्यान आकर्षित किया | इसका परिणाम यह निकला कि 
संघ-शासन की समस्या के सामने ओपनिवेशिक स्वराज्य की माँग 
खटाई में पड़ गयी । पूना में अ्रखिल भारतवर्षीय लिवरल फेड- 
रेशन के अधिवेशन के अवसर पर दिसम्बर सन्‌ १६३४ ३० में 
साननीय वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री ने संयुक्त पार्लिमेंटरी कमेटी 
की रिपो्ट पर भाषण देते हुये कहाः 
“मैंने कलकत्ता में अपने भाषण सें अपने उन नरेश सह- 
योगियों से जिन्होंने प्रथम गोलमेज परिषद्‌ में भाग लिया था, 
यह कहने का साहस किया था कि हम उनके अत्यन्त ऋणी हैं 
में उनके ऋणों को न तो भुलानो चाहता हूँ और न उनका मूल्य 
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कम करना चाहता हूँ। में उस दृश्य को याद करता हूँ जब हमने 
भोलमेज परिषद्‌ में उनके आगमन का स्वागत किया था और 
उनके संघ-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव का समथन | परन्तु उनको 
हमारे देश की सहायता के लिये आना चाहिये था--जउसके लिये 
बाधा के रूप में नहीं |” मैंने गोलसेज परिषद्‌ में जा भाषण 
दिये थे उनमें से एक भाषण में *“* मैंने यह बतल्ाया था कि 
नवीन संघ का भाव ओपनिवेशिक स्त्रराज्य के भाव के साथ 
समान धरातल पर है। यह दोनों ही भाव समान रूप से शक्ति- 
शाली थे। हममें से कुड्केक औपनिवेशिक स्वराज्य पर अधिक 
जोर देते थे और दूसरे लोग संघ पर। मेंने उनसे निवेदन किया 
कि वे हृदय से, भारत के भविष्य के नाम पर मिलकर दोनों भावों 
की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें। एक को दूसरे भाव के नाश का 
साधन न बनायें | मुझे उस समय कुछ ऐसा ही लगा कि ऐसा ही 
होगा ओर ऐसा ही हुआ | देशी राज्यों के राजा, जिन्होंने समय- 
समग्र पर भारत में औपनित्रेशिक स्व॒राज्य के लिय अपना उत्साह 
दिखलाया, अब ऐसा प्रतीत होता है, संघ से अधिक प्रेम करने 
'ल्गे हैं।!& 
भारतीय लोकमत इस ब्रिटिश-नीति के विरुद्ध है | 'उदार-दल 
के सत्रसे प्रमुख नेता ने ऊपर के अववतरणा में जो भाव व्यक्त 
किये हैं, उनंसे गहरे श्रसन्‍तोप की अभिव्यक्ति होती है. । राष्ट्रीय- 
महासभा ( 987 (0९0४४ ) अोर मुसलिमस क्षीग नेभी 
इसका प्रबक्न विरोध किया है। सन्‌ १६३० से कांग्रेस का ध्येय ही 
'खदल गया है। उसका अन्तिम लक्ष्य है भारत में पूर्ण स्वराज्य 


फपक् 


क्‍ क 'ए700--४, १, 8. 8२०४४ 98800778  छि0060॥, 
प्रांजव४४४ ४7768 700४7 5--85. 


& शासन-विधान-्के सिद्धान्त & ३६ 
की स्थापना | मुसलिम लीग ने अपने विगत लखनऊ अधिवेशन 
(१६३७) में अपने लक्ष्य में परिवर्तन करके यह प्रमाणित किया 
है कि वह भी देश में स्वाधीनता को अपना चरम ध्येय मानती 
है। देश का वाह्य और आन्तरिक शासन-प्रबंध पूर्ण-रूप से 
भारत-वासियों के हाथों में हो--यह भारतीय आकांक्षा है । चाहे 
उसे आप “उत्तरदायी शासन” कहें या ओपनिव्ेशिक स्व॒राज्य, 
अथवा महात्मा गान्धी के शब्दों में पूर्ण स्वाधीनता का सार । 


६-नागरिकता के मौलिक अधिकार 


शासन-विधान में नागरिकता के मौलिक अधिकारों की 
घोषणा का स्थान सबसे प्रमुख है। जिन देशों में नवीन ढंग 
पर शासन-विधानों की रचना हुई है, उनके विधानों में नागरिक 
अधिकारों पर एक विशेष अध्याय जोड़ा गया है। नागरिकों की 
स्वाधीनता की रक्ा के लिए शासन-विधान में मोल्िक अधिकारों 
का उल्लेख अतीव आवश्यक है | देश के शासन (४७०प४५४७) 
अथवा व्यवस्थापिका ( .72[89ए78 ) के अन्याय था अत्या- 
चार से नागरिकों की रक्षा करने के लिए उनके हाथों में 
आत्म-रक्ञा के लिए इनके सिवा और अस्त्र ही क्या हे । 

ऐतिहासिक दृष्टि से नागरिकअधिकारों की माँग सबसे पूवे 

नि श में नँ श्र 
प्रजातंत्र-वादी इज्ललेंड में वहाँ की जनता ने पेश की । सबसे पूव 
सन्‌ १२२४ ई० में प्रसिद्ध 'मेगनाकाटो' ( (७४8 (४४०४७ ) छारा 
नागरिकों ने अपने अधिकारों की घोषणा की । यह राजा द्वारा 
स्वीकार कर ली गयी। सन्‌ १६२८ का अधिकारों का आवेदन 
पत्र ( !१69807 ० ह8)08 ) ओर सन्‌ १६८६ का अधिकारों 
का बिल ( ओआ।! ० 88 ) नागरिकों के अधिकारों की 
घोषणाएँ हैं। सन्‌ १७८७ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी 
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अपने शासन-विधान में अमेरिका के अधिकारों' की घोषणा को 
स्थान दिया । तब से विश्व के समस्त प्रजातंत्र-वादी शासन- 
विधानों में नागरिकता के मोलिक अधिकारों को महत्व पूणण 
स्थान दिया जाने लगा हे । 

परंतु इड्ञलेंड में सबसे पूर्ब नागरिकता ने मौलिक अधि- 
कारों की माँग का जन्म होने पर भी उसके शासन-विधान में 
इनको आज पयनन्‍त स्थान नहीं मिल सका। इसका कारण यह 
कि इंड्गलंड का शासन-विधान लिखित ( १४४ शाते पंछांतं 
(2008#7४0०॥ ) नहीं है। न्यायालय के निणेयों द्वारा “उसमें 
परिवतन हाते रहते हैं| तिटिश उपनिवेशों में भरी शासन-विधानों 
में मोलिक अधिकारों का उल्लेख नहों हे । हाँ, आयरलड ने जबसे 
आहरिश स्वतंत्र-राज्य की स्थापना की हे तब से वहाँ के शासन- 
विधान में मौलिक अधिकारों को स्थान मिलने लगा है। 

नवीन शासन-विधान ( (30ए/घ009॥6 0| ॥003 /५९/॥ 
986, ) में नागरिकता के सोलिक अधिकारों ( ['पा।त॥एवा- 
9 30898 0 (एा्षततओं]) ) का सवधा अभाष शै। सन 
१६२६ इ० के मद्रास कांग्र स अधिवेशन के समय से भाश्त- 
वासियों की यह माँग रही है. कि भारत के शासन-विधान मैं 
मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से समाबेश किया जाय । स्वर्गीय 
पं० मोतीलाल नेहरू ने सब-इल-सम्मेलन की रिपोट में नागरि 
कता के मोलिक अधिकारों को स्थान दिया था ।& 

कि ॥0 6 गण फॉ8060 छापयाएं॥धता 00 [एशते॥ता- 
को एां8008 878787066ते ४ 8 एा8॥67 ज़ी #0पाते १०६ 
ए०एए76 पणंए जछत-ते+8 एछी. एतते0- 87.7 0770प778/87008, 
जा98 पचाबप्प6त 99 ४06 एणाएंटश #0ॉ॥007 6 [5त79 (० 
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सायमन रिपोर्ट की सम्मति में नागरिकता के मौलिक अधि- 
कारों की घोषणा का “कोई क्रियात्मक मूल्य नहीं हे” । तीनों 
गोल्नलमेज परिषदें में इस प्रश्न पर विचार किया गया। संयुक्त 
पार्लिमेंटरी-कमेटी के समक्ष त्रिटिश-सारत के प्रतिनिधि-मंडल 
( [)0]089७४07 ) ने भी इस बात पर ज़ोर दिया था कि शासन- 
विधान में नागरिकता के मोलिक अधिकारों की घोषणा अवश्य 
होनी चाहिये। परन्तु कमेटी ने इसे स्वीकार नहीं किया और 
नवीन शासन-विधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा नहीं-की । 
कमेटी ने प्रतिनिधिमंडल के उपसोक्त प्रस्ताव के विरुद्ध दो आप- 
त्तियाँ प्रस्तुत की+-- द 

(१) पहली आपत्ति यह की है कि मोलिक अधिकरों की 
घोषणा से व्यवस्थापिका परिपद्‌ ( ,027800070 ) के कार्यों व 
अधिकारों पर प्रतिबंध लग जायगा । व्यवस्थापिका-परिषद्‌ ऐसे 
अनेकों क्रानून बनावेगी जो मोलिक अधिकारों के प्रतिकूल होने 
पर अवेध ठहरा दिये जांयगे । 

(२ ) दूसरी आपत्ति यह है कि देशी रियासतों ने यह स्पष्ट 
रूप से घोषित कर दिया है कि नागरिकता के मोलिक अधिकारों 
की घोषणा देशी राज्यों पर लागू न होनी चाहिये। यह वास्तव 
में बड़ी विचित्र बात होगी कि घोषणा का संघ के एक भाग में 
क़ानूनी असर हा और देशी रियासतों में उसका कोई प्रभाव 
नहा। ४ 


अ्का ३ बह? ब्कतततकत, 


कं) है 8णते,.. 00467 708800 ७)ए 27086 777]00787700 ५४७8 
चि।800त. 0 8 (60[8मरवता 0-7 8.8 छक08 0 प्रत॥/07॥0- 
78/0 0%8॥0700 04 00 वं॥७070709 7 ४9 0007679५ 
“0]0077 0६ श.] 087008 (४७0[07४७॥0७ 4028 9]0.-80, 

को वतठाणा रक७97960087ए 0690% ( ५७०, ] एछ४॥ | ) 
7220 2]6 ( 4934 ). 
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पहली आपत्ति ब्रिज्कुत्न सारहीन ओर तक-रहित है 

नागरिकता के मौलिक अधिकारों का मतलब ही यह है कि 
नागरिक व्यवस्थापिका (फ्री ) कौर कार्य-का्यिपी 
( ॥500009५0 ) के स्वेच्छापण शासन व क्रानूनों के शिकार न 
बन सके | यह तो सत्य ही है कि शासन केजों आइडंर या 
व्यवस्थापक के जो क़ानून नागरिक अधिकारों के विरुद्ध होंगे, वे 
अबेध ( [7007870ए070  ) ठ5हरा दिये जायेगे। ऐसा ही अन्य 
अजातंत्र-वादी देशों में होता है । मोलिक अधिकारों के खिल्लाफ़ 
जो आपत्ति प्रकठ की गयी है वही उनकी घोषणा के पक्ष में एक 
जोरदार तक है । 


दूसरी आपत्ति ता ओर भी अधिक तक-शून्य है। यदि संघ 
का एक भाग-देशी रियासतें--राजवंत्र-वादी हैं, तो क्या इसका 
यह अथे है कि अिटिश भारत को भी राजतंत्र-बादी बन जानना 
चाहिये। देशी राज्यों की इच्छा-पूर्ति के लिए समस्त ब्रिटिश- 
भारत का नागरिकता के मौलिक अधिकारों की घापणा से वंचित 
रखना सवंधा अनुचित है । 


नवीन शासन-विधान के अनुसार त्रिटिश-सारत के भ्रान्तों 
में प्रान्तीय स्वराज्य' के स्थापना हो जाने पर भी नागरिक 
स्वाधीनता की रक्चा के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है 
यह भारतीय नागरिक स्वाधीनता संघ (00) (४) 
[॥/0%0#9% एऐंजा०7 ) के उस 'मेनीफेस्टो' के निम्नलिखित शब्दों 
से प्रकट होता है जो उसकी ओर से लन्दन में होने वाले १७ 
अक्टूबर १६३७ के नागरिक स्वाधीनता-सम्मेलन में पढ़ा गया 
आाइई-- भारतीय नागरिक स्वाधीनता संघ अखिल विश्व के 
समस्त स्वाधीनता-प्रेमियों को यह बतला देना चाहता है कि 
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भारत के नागरिकों के प्राथमिक अधिकारों ओर स्वाधीनता पर 
दिन-पर-दिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ओर से भारत में राज्य 
कश्ने वाली अनुत्तरदायी नोकरशाही द्वारा आधात और आक्र- 
मण होते रहते हैं और संघ इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी सम- 
भता है कि ओर दूसरे मामलों की तरह नागरिक स्वाधीनता के 
विषय में भी उन प्रान्तों में अभी कोई परिवतेन नहीं हुआ जिनमें 
गैर काँसोसी मंत्रि-मंडल राज्य-संचालन कर रहे हैं ओर दूसरे 
प्रान्तों में कुछ समय से थोड़ा-सा सुधार हुआ है, परंतु काँम सी 
संत्रि-मंडल गवनरों और स्थायी “सर्विस” के अनवरत विरोध 
के कारण जनता की माँगों को पूरा नहीं कर सके ।”& लन्दन में 

गरिक स्वाधीनता-सम्मेलन के अवसर पर इक्लंड के विश्व- 
(विख्यात राजनीतिज्ञ और राजनीतिक लेखक प्रोफ़ेसर हेराल्ड 
लास्की ने अपने सापषण में कहाः-- अमेरिकन उपनिवेशों ओर 
आयरलेंड का इतिहास यह सिद्ध करता है कि नागरिक स्वाधी- 
नता के दमन का परिणाम निकला ग्ृह-युद्ध ( एण) छण्ण 2 । 
तथापि इड्गलेंड के लिए यह असंभव प्रतीत होता है कि वह 
उससे यह सबक सीखे कि भारत अपनी स्वाधीनता अमेरिका 
या आयरलंड की तरह प्राप्त करेगा। यदि भारत का नवीन 
शासन-विधान ब्रिटेन की स्वाधीनता की भावना का प्रकटीकरण 
है, तो भारत दूसरे ढंग से आज़ादी प्राप्त कर सकेगा। भारतीय 
स्वाधीनता पर आधात यह प्रकट करता है कि ब्रिटेन भारत में 
शासन करने के योग्य नहीं हे ।” 


६ ए१00--%6 प्रांधरवेप्रश&ए 7708 '(000॥0907 28, 4987 
0929 4 
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७9--शासन-विधान का संशोधन 


भारतीय शासन-विघान ( (॥0५४छ७५0007॥6 0 वितीक ७; 
90 ) १६१६ में एक घारा इस शपकार की थी कि १० बष के 
बाद पालिमैंट एक जाँच कमीशन नियुक्त करेगी। यह्‌ कमीशन 
भारत में जाकर राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन कर शासन 
सुधार के संबंध में अपनी सिफारिशें करेगा। इसके अनुसार 
सन्‌ १६२८ ईे० में सायमन कमीशन ( 7त0॥ #॥४प्र/0/9 
(!0॥)॥7॥8570॥ ) की नियुक्ति की गयी। इस कृभीशन में ७ 
अड्गरेज सदस्य थे। उसक अध्यक्ष सर जॉन सायमन थे। इसी 
कारण यह कमीशन 'सायमन कमीशन” के नाम से प्रसिद्ध है। 
सायमन रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से स्त्रीकार किया गया है कि 
“गासन-विधान के ग्रान्तीय क्षेत्र में ऐसा पू्ण विधान संभव है 
जिससे ब्रिटिश पाल्तिमेंट से नथीन अधिकार प्राप्त करने की 
आवश्यकता न हो ओर शासन-विधान का विकास होता रहे ।” 


“इसलिए यथा-संभव जिस उद्देश्य की प्राप्ति करना है बह 
है ऐसे शासन-विधान की रचना करना जिसमें नियत समय 
पर संशोधन करने के लिए कोई ऐसी धारा न जोड़ी जाय; 
किंतु उसमें स्वाभाविक विकास के लिए गुजाइश हो ।”$ परंतु 
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$ शासन-विधान के सिद्धान्त # भर 
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यह बड़े आश्चय की बात है कि पार्लिमेंटरी संयुक्त कमेटी ने 
सायमन कमीशन-रिपोर्ट को टेक्स्टबुक ( 7७50-00 ) सान- 
कण उसकी सिफारिशों के आधार पर शासन-विधान की रूप- 
रेखा निश्चय की उस कमीशन की उपरोक्त सिफारिश पर कमेटी 
ने कोई ध्यान नहीं दिया । कमेटी की राय में “उनको ( भार- 
तीय व प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं को ) ऐसे अधिकार ( विधान में 
"संशोधन करने के अधिकार देना) देने का प्रयत्न करना 
क्रियात्मक राजनीति नहीं हैं ।” नवीन -शासन-विधान ( १६३४ ) 
के अनुसार संघीय या प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ को विधान 
( (/0780600४0४ ) में कोई संशोधन या परिवतेन करने का 
अधिकार नहीं दिया गया हे। परंतु ये व्यवस्थापक परिषद 
कुछ मामलों में परिवत्तेन के लिए पालिमेंट से सिफारिश कर 
सकती हैं। पार्लिमेंट को शासन-विधान में परिवत्तेन या संशोधन 
करने का पूरा अधिकार हे 
भारतीय व्यवस्थपक को विधान में संशोधन करने का 
अधिकार नहीं हे। परंतु 
संघीय व्यवस्थापक सभा 
विधान में सशोधन या आन्तीय व्यवस्थापक 
सभा कुछ निर्दिष्ट विषयों के 
संबंध में हे निम्न प्रकार से अपनी सिफारिश पाल़िमेंट में भेज 
सकती 
१--इस धारा की शर्तों के अनुसार यदि संघीय व्यवस्थापिका 
या कोई प्रान्तीय व्यवस्थापिका अपने प्रत्येक चम्बर में मंत्रि-मंडल 


(बे ७ आकर पम कराए पा ४ 
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भारतीय व्यवस्थापिका और 


४६ 8 संवीन भारतीय शासन-विधान # 
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की ओर से मंत्रो ( !४॥॥8800/ ) द्वारा शासन-विधान में अथवा 
कॉसिल आडेरों में कोई संशोधन करनेवाला भ्रस्ताव स्वीकार 
करें और इसी प्रकार प्रस्ताव द्वारा यह गवंसर-जनर॒ल या गवंतर 
को इस आशय से भेजने की प्राथना की जाय कि यह अस्ताव 
ब्रिटिश-सम्राट की सेवा में इसलिए भेज दिया जाय कि वह 
उसे पार्लिमेंट में भेज दें तो भारत मंत्री उस प्रस्ताव के पार्लिमेंट 
में भेजे जाने के ६ मास की अवधि के भीतर उस काय के 
विषय में एक वक्तव्य देंगे जिसे वह उस संबंध में करना 
चाहते हों । 

भारत-मंत्री के पास ऐसे प्रस्ताव भेजते समय गवनर-जनरलल 
या गवनर उसके साथ अपना एक वक्व्य प्रस्तावित संशोधन के 
संबंध में भेजेंगे जिनमें वे अपनी निम्री राय प्रकट करेंगे ओर 
अह्प-मत के विचारों के संबंध में वे अपनी रिपार्ट भी भारत- 
मंत्री के पास भेजेंगे । 


“हन कत्तठ्यों का पालन करत समय गवनंर-जनरल या गव- 
नर स्वेच्छानुसार ( | 8 तंरककाता ),काय करेगा ।” 


२--निश्नलिखित विषयों में संशोधन करने के लिए व्यवस्था- 
पक अपनी सिफारिशें भेज सकेंगेः-- 


४ ( १ ) संघीय व्यवस्थापक के चेम्बरों का संगठन, निर्वाचन 

या सदस्यों की योग्यता; परंतु राज्य-परिपद ( (/0एाली 0 

8009 ) और संघीय-परिषद्‌ ( 70क्‍/क॥ 0४ गा ) के 

सदस्यों के अनुपात अथवा ब्रिटिश-भारत और देशी राज्यों के 

सदस्यों के अनुपात में परिवर्तन करने वाला कोई प्रस्ताव पास न 
हो सकेगा ।” 


$& शासन-विधान के सिद्धान्त & 70 


किक एक भरकर कक के कमला रजत) ३, 


“(२) प्रान्तीय व्यवस्थापिका में चेम्बरों की संख्या, संग- 
ठन, निवोचन या:सदस्यों की योग्यत्ता। 


« “(३ ) स्वियों के संबंध में मताधिकार के लिए उद्च-शिक्षा 
संबंधी योग्यता के स्थान में साक्षरता ( ॥0078८४ ) रखी जाय 
या स्तलियों को निर्वाचन-सूची में बिना आवेदन-पत्र दिये ही 
लिख लिया जायगा । 


“४ ( ४ ) मतदाता की योग्यताओं के संबंध में ।# 


मर्यादित सीमा के अंतर्गत भारतीय व्यवस्थापिका परिषदों, 

को शासन-विधान के संशोधन के संबंध में जो 

सिफारिश प्रस्तावों सिफ़ारिशी प्रस्ताव पास करने का अधिकार 

पर ग्रातिबष. दिया गया हे, उस पर एक बड़ा प्रतिबंध 

लगा दिया है। उपरोक्त संशोधनों में से (२) 

को छोड़ ओर काई भी संशोधन १० वर्ष से पून प्रस्तुत नहीं किया 

जा सकंगा परंतु परिषद्‌ सम्राट (स्रा8 ॥४७/5न१-(7०एशणो) 

को प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना से पूष या बाद में, उपरोक्त 

संशोधन करने का अधिकार होगा । अतः यह बिलकुल प्रत्यक्ष 

हे कि नवीन शासन-विधान में भांस्तीय व्यवस्थापिका को परि- 
बतन करने का बिलकुल भी अधिकार नहीं है । 

पार्लिमेंटरी कमेटी ने यह सिफ़ारिश की कि शासन-विधान 

है «को (0]080 ) बनाने के लिए यह आवश्यक 

कॉसिंल-आडर है कि ब्रिटिश सरकार को कुछ अधिकार 

द्वारा संशोधन सौंप दिये जायँ जिससे वह आर्डर इन कौंसिल 

द्वारा आवश्यक संशोधन कर सके; परंतु 
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घ्प & नवीन भारतीय शासन-विधान ४ 
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पार्तिमैंट का नियंत्रण बराबर रहें। ये कोंसिल आहंर दो प्रकार 
के होते हैं प्रथम वर्ग में वे आडेर आते हैं जो राज्य-प्रबंध 
संबंधी मामलों से संबंध रखते हैं जेसे गवनर-जनरल, गवनुर 
चीफ जस्टिस, हाईकोंट-जज आदि के वेतन, भत्ते तथा पेंशन 
आदि दूसरे वर्ग में विविधि प्रकार के आडेर हैं। जैसे आयकर 
का प्रान्तीय भाग, देशी राज्यों द्वारा संघीय-शासन को कर, 
ग्रथक प्रदेश, संघीय व ग्रान्तीय व्यवस्थापिका के मतदाताओं 
की योग्यताएँ, निर्वाचन-पद्धति, निवाचन-च्षेत्रों की सीमा। जो 
ऋाडर-इन-कोंसिल बनाये जायेंगे, उनके डाफ्ट पालिमेंट की 
स्वीकृति के लिए पेश किये जायगे । 

इस नवीन शासन-विधान का यह एक सत्रसे बड़ा दोप है 
कि इसमें परिवत्तेन करने का अ्रधिकार भारतीय व्यवस्थापिक 
को नहीं दिया गया हे । पालिमेंट के क्रानून ( 0७४ ) या ब्िटिश- 
सरकार के कोंसिल आइडर ही इसमें जब चाहें जैसे संशोधन कर 
सकते हैं । उनके मांग में कोई बाधा नहीं है। वे चाहें ता ऐसा 
संशोधन भी कर सकते हैं जिससे भारतीय प्रान्तों को दिया गया 
शआआन्तीय स्व॒राज्य' भी वापस ले लिया जाय । 


अध्याय २ 
ग्रान्तीय स्वराज्य 


#५ 


कायकारिणी 
३] 
४५ “'जेवनर' 


नवीन भारतीय शासन विधान के दो भाग हैं; प्रथम भाग 

है अखिल भारतीय संघ (&]] [709 7७१७ 

गवर्नर के श्रान्त +७807) और दूसरा भाग है प्रान्तीय स्वराज्य । 

अखिल भारतीय संघ की स्थापिना कब होगी, 

यह नहीं कहा जा सकता । उसके दूसरे भाग प्रान्तीय स्वराज्य 

की स्थापना १ अप्रेल सन्‌ १६३७ को हो चुकी हे । नवीन-शासन 

विधान के अनुसार निम्न लिखित ११ प्रान्त गवनर के प्रान्त 
कहलाते हैं।--- 

( १ ) बंगाल प्रेसीडेंसी ( २ ) बम्बई प्रेसीडेंसी (३) मद्रास 
प्रेसीडेंसी (४ ) संयुक्त-प्रान्त, ( ४) पंजाब प्रान्त (६) विहार 
प्रान्त (७ ) सध्य प्रान्त (८५) आसाम प्रान्त ( ६ ) उड़ीसा प्रान्त 
(१० ) सिन्ध प्रान्त ओर ( ११ ) सीसा-आनन्‍्त । ६ प्रान्त तो पहले 
से मौजूद थे; नवीन-शासन विधान ने उड़ीसा ओर सिंध के दो 
नवीन प्रान्तों की रचना की है । 

प्र 


४० $» नवीन भारतीय शासन-विधान # 


मं 


इनके अतिरिक्त सिश्न लिखित आन्त चीफ कमिश्नर के प्रान्त 
जे गेंगे । इन प्रान्तों का शासन-अबंध चीफ-कमि- 
्ाफि जभरनर धयरदहारा गवनर-जनरल के आधीन होगा। 
के आच्त चीफ-कमिश्नर की नियुक्ति गवनर-जनरल द्वारा 
की जायगी । ( १) ब्रिटिश विलाचिस्तान ( २ ) 
देहली (३ ) अजमेर-मेरवाड़ ( ४ ) कुग ( ५) अन्दमान निकोबर 
द्वीप (६ ) पन्‍न्थ पिलोंदा | अब तक अदन का शासन प्रबंध भारत 
सरकार के अधीन था । किंतु अब वह भारत से प्रथक कर दिया 
गया हे । इसी प्रकार ब्रह्मा भी भारत से प्रथक्‌ कर दिया गया है । 
नवीन शासन विधान (१६१४ ) की घारा #८ (१) फ् 
अनुसार प्रान्त के गवनर की नियुक्ति, 'रायल' 
गवनर साइन मंनुअल' के अन्तगंत त्िटिश राजा द्वारा 
की जायगी | 

प्रान्त की काय-फारिणी सत्ता का प्रयोग ब्रिटिश राजा 
की ओर से गवनर करेगा। इस सत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष या 
पराक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अफसरों द्वारा किया जायगा। ४ 
अब तक गवनंर सामान्यतया ५४ साल तक के लिए नियुक्त 

होते रहे है और सन्‌ १६२४ से गवनरों को 
गवर्नरों की ४ साल की अवधि में 9 महीने का अवकाश- 
निथ्‌ हण करने का अधिकार है। ब्रिटिश शासन- 
विधान की यह एक प्रकार से वेधामिक प्रथा 
((१07५0॥00॥) है कि ब्रिटिश राजा गवर्नर-जनरल की नियुक्ति 
बिटिश प्रधान-मंत्री के परामशं से;ओर ग्रेसीडेन्सी के गवनर की 
नियुक्ति भारत-मंत्री के परामशे से करता है । प्रान्त के गवर्नर की 


8 (00५9०7077067॥ ७॥ [0048 ै.0॥ 039 00. ६0 (() 


&9 प्रान्तीय स्व॒राज्य & ४१ 
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नियुक्ति करते समय गवनर-जनरल के परामशे पर ध्यान दिया जाता 
है। भारत में जो गवनर नियुक्त किये जाते हैं, वे दो भागों में बाँटे 
जा सकते हैं;--( १ ) ब्रिटिश नेता और राजनीतिज्ञ ( २) भार- 
तीय सिविल-सर्विस के अनुभवी सदस्य । प्रथम्‌ श्रेणी के गवर्नर 
प्रेसीडेन्सी में नियुक्त किये जाते हैं ओर दूसरी श्रेणी के गवनर 
प्रान्तों में । अब तक भारत के प्रान्तों के गबनर, लाडे सिनहा को 
छोड़ कर अद्गरेजु ही नियुक्त किये जाते रहे हैं। भारतीय लोकमत 
वर्षों से गबनेर-पद के भारतीयकरण के लिए प्रयल्नशील रहा है । 
भारतीय लोकमत 'सिविल सर्विस' के सदस्यों को गवनेर के पद्‌ 
पर नियुक्त किये जाने का सबदा विरोधी रहा है । 
गवनर प्रान्तीय-शासन के श्रति उत्तरदायी उसी समय हो 
सकते है जब कि उनकी नियुक्ति पर प्रान्त का नियंत्रण हो । 
आस्ट लियन कॉमन वेल्थ सें गवर्नर की नियुक्ति प्रान्तीय-व्यव- 
स्थापिका अथवा प्रान्तीय उत्तरदायी शासन ( (४0४४४७॥7॥५॥6 ) 
द्वारा की जाती है । आयरिश-फ्री-स्टेट में गवर्नर के पद के लिए 
चुनाव किया जाता हे | संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका सें भी राष्ट्रपति 
( ]%08४0006 ) का चनाव प्रति चौथे बष किया जाता है । इसी 
प्रकार भारत के ग्रान्तीय गवनर की नियुक्ति पर जनता का 
नियंत्रण हो सके तो यह संभव है कि वह प्रान्तीय-शासन प्रबंध 
के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हो सकेगा--पार्लिमेंट के 
प्रति नहीं । 
गवनर की कार्य-कारिणी सत्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण हे। 
विधान की धारा ४० के अनुसार गवनंर को 
गवबर की कार्य- एक मंत्रि-मंडल की नियुक्ति करने का अधि- 
रिशी-सचा कार है। मंत्रि-मंडल का कार्य प्रान्तीय-शासन 
के विषय में गवनंर को परामश देना ओर 
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शासन-काय में सहायता देना ( छंते #तते 0तएां5० ) है। गवनेर 
के काय-कारिणी कार्यों ( ॥7४00प॥9७ 800078 ) को तीन भागों 
में बाँठा जा सकता हैः--( १ ) मंत्रि-मंडल के परामश्श से का्ये 
करना (२) अपने व्यक्तिगत-निणंय (॥॥ !8 [एताएंतिप्र/! 

70087700॥ ) के अनुसार काय करना । (३ ) पूर्ण स्वेच्छा से 

कार्य करना (77 03 806 वांइछ-#ा07॥ ) । इनके अतिरिक्त एक 

चोथी श्रेणी भी है जिसके अन्तगत वे काय हैं जिन्हें मंत्रि-मंडल 
से परामश करने के बाद गवनेर पूर्ण स्वेच्छा से करेगा । 

१-मंत्रि-मंडल के परामश से कार्य --गवर्नर मंत्रि-मंडल 
के परामश से जो काय करेगा उनकी संख्या सबसे अधिक हे। 
वे काय कैसे हैं; ओर मंत्रि-मंडल को परामशं देने का अधिकार 
किन-किन मामलों में हे इसका विवेचन प्रथक्‌ अध्याय में 
किया जायगा। 

२-गवर्नर के स्वेच्छापूर्ण अधिकार और कार्य---्निश्न 
लिखित मामलों में गबनर को म॑त्रि-मंडल से परामश लेने की आच- 
श्यकता नहीं है; वह स्वयं स्वेच्छानुसार काय कर सकता है 

(१) वह मंत्रि-मंडल के अधिवेशनों का समापतित्व ग्रहण 

रेगा | धारा ४० 

(२) उसे यह निणुय करने का अधिकार है कि कोई विषय 
गवनर के विशेषाधिकार के अन्तगंत है या नहीं । 

(३) उसे मंत्रियों की नियुक्ति व पद-च्युत करने का अधिकार 
है। जब तक व्यवस्थापिका उनका वेतन निर्धारित ने करे 
तब तक गवनर नियत कर सकता है । ४१-( ४) धारा 

(४ ) क़ानून द्वारा स्थापित शासन के विनाश के उद्ेश से किये 
गये हिंसात्मक कार्यों को रोकने के लिए गर्वबनर यह 
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आदेश दे सकता है कि कुछ विशेष कार्यों को वह स्वयं 
करेगा । इस कार्य के लिए वह किसी भी 'आफीसियल 
को व्यवस्थापिका परिषद्‌ का सदस्य नियुक्त कर सकेगा; 
उसे सदस्य की हैसियत से सब अधिकार प्राप्त होंगे । 


( ४ ) उपरोक्त प्रकार के हिंसात्मक अपराधों के संबंध जो सचना 
“रिकार्ड” सुरक्षित होगा, वह पुलिस के किसी सदस्य 
द्वारा पुलिस के किसी दूसरे सदस्य के सामने प्रकट नहीं 
किया जायगा | इन्स्पेक्टर-जनरल या पुलिस कमिश्नर 
के आदेश से ऐसा किया जा सकेगा । ऐसी सूचना या 
रिकार्ड! किसी अन्य व्यक्ति ( जिसमें पुलिस-विभाग का 
मंत्री ( "४४४४४0७० ) भी सम्मलित है ) को गर्वेनर के 
आदेश के बिना नहीं बतलाया जायगा। इस संबंध में 
गवनर नियम बनायेगा। धारा श्८ 
( ६ ) निम्न लिखित नियस बनाना: 
(7) सरकार के आइडर' तथा अन्य कागजातों को प्रमाणित 
( 000)0॥00960 ) करने के नियम । 
(//) प्रान्तीय सरकार के कार्य-संचालन के नियम । 
(/४/) मंत्रि-मंडल के सदस्यों में काय-विभाजन के नियम । 
(४0) इन उपरोक्त नियमों में ये भी नियम सम्मलित होंगे 
कि मंत्री ( (४॥४४830७७ ) ओर सेक्रटरी प्रान्तीय- 
सरकार के संबंध की समस्त सचनाएं गवेनर के पास 
भेजेंगे । यदि किसी मामले में गवंनर के “विशेष 
उत्तरदायित्वों' से संबंध हो, तो मंत्री को उसे गवनेर 
के सामने पेश करना ओर सेक्रटरी को मंत्री और 
गवनेर के सामने पेश करना चाहिये | धारा ४६ 
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(७ ) व्यवस्थपिका के अधिवेशन निमंत्रित करना और उसके 
.. अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित ( [070/20० ) 
करना | धारा ६२. है 


(८) व्यवस्थापिका में भाषण देना । ६३. 


(६ ) किसी बिल के संबंध सें, जो प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 
के किसी चेम्बर के सामने प्रस्तुत हो, संदेश ( (०४५४७४208 ) 
भेजना | 


( १० ) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा का सदस्य बनने के लिए 
किसी व्यक्ति की अयोग्यताओं का निवारण करना। 
धारा ६६ 


(११) यदि कोई ब्रिल गवनर की राय में उसके विशेष उत्तरदा- 
यित्वों की पूर्ति अथवा उसके संबंध में अर्थ-नीति 
( #79708 ) से सम्पंक रखता हे, तो्‌ वह दोनों ग्रेम्बरों 
की संयुक्त बेठक आमंत्रित करेगा | धारा ७४ 


( १२ ) प्रान्तीय-व्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत बिल को (3) 
स्वीकार करना, (॥ ) अस्वीकार करना, (॥ ) गवर्मर- 
जनरल के विचाराथ सुरक्षित रखना;या (४) श्रपने 
इस सन्देश के साथ कि बिल पर पुनंविचार किया जाय, 
विज को वापस भेज देना | धारा ७४ 


( १३ ) प्रस्तावित व्यय उस श्र णी के अन्तर्गत है जिसपर व्यव- 
.. स्थापिका सभा अपनी राय दे सकती है अथवो नहीं-- 
इसका निणंय करना । धारा ८८ 


( १४ ) व्यवस्थापिका परिषद्‌ या कोंसिल की कांयवाही के संचा- 


#9 प्रान्तीय स्वराज्य & 4.4 





लन के लिए अध्यक्ष से परामर्श लेने के बाद नियम 
बनाना ।& धारा ८४ 


(“१४ ) यह आदेश करना कि उस बिल्न, वाक्यांश था संशोधन के 
बिक हे हल 

विषय में आगे ओर कोई कायवाही नहीं की जायगी 

जिसको गवनर-जनरल ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि 


रन न लक ने मकी रनतोण बकन जल (५ अमान उसका >००लब, 


४9 इस धारा के अ्रन्तगत निश्न लिखित नियस बनाये जाँयगेः--- 


१--गवसर के उन कारये के संबंध में जिन्हें वह आाव्म-निशय या 
स्वेच्छानुसार करेगा ॥ 

२--नियत ससय के भीतर व्यवस्थापिका सभा की आर्थिक कार्ये- 
याही को समाप्त करना । 

३--देशी रियासत संबंधी किप्ती मासले पर वहस करने या प्रश्न 
करने के संबंध में रुकाबट । यदि गवंनर की राय में ऐला मामला प्रान्तीय 
सरकर के हितों से ग्रथवा प्रान्‍त की श्रिटिश प्रज्ञा के हितों से संबंध रखता 
हो, तो गवेनर ऐसी वहस या प्रश्नों के द्षिए अपनी सम्मति दे देगा । 

४--बश्रिटिश राजा या गवनर-जनरल तथा विदेशी राज्य या राज- 
कुमार के संबंध के विषय में वहस या प्रश्नों की रुकावट | यदि गवनेर 
सम्मति दे दे, तो वहस की ओर प्रश्न पूछे जा सकेंगे । 

४--किसी कबीक्ष के प्रदेश ( ॥909) ४७०७७ ) के राज्य-प्रबंध या 
प्रथक्‌ प्रदेश के शासन प्रबंध के विषय में प्रश्न पूछुना या चहस करना । 
उसके चजट पर वहस नहीं हो सकेगी | 

६--किसी देशी राज्य के नरेश के व्यक्तिगत श्राचरण के संबंध में 
प्रश्न या चहस | 

७---द्ोनों चेम्बरों की संयुक्र बेठक के दिए नियम । 
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वह बिल, वाक्यांश या संशोधन शान्ति-स्थापन संबंधी 
विशेष उत्तरदायित्व पर प्रभाव डालेगा | धारा ८६ 
(१६ ) अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए “आर्डीनेंस” जारी 
करना । धारा ८६ 
(१७ ) गवनर कक क़ानून ( (४0४600078 #€८ ) का निर्माण 
करना । धारा ६० 
(१८) प्रान्त के प्रथकु-प्रदेश के सुशासन के लिए रेगूलेश्न 
बनाना । धारा ६२ 
( १६ ) शासन-विधान के स्थगित करने के लिए घोषणा प्रकाशित 
करना | धारा ६३ 
(२० ) स्टाफ ( 50टाशंगापंकं हि ) के लिए नियुक्ति वेतन, 
भत्ता आदि | धारा ३०५ 
यह अधिकारों की सम्पूण सूची नहीं है । हमने केवल प्रमुख 
अधिकारों की सूची दे दी हे। इन अधिकारों की सची के अध्य- 
यन से यह बिलकुत्न स्पष्ट हो जाता है कि इनके कारण मंत्रि- 
मंडल के काय बड़े मर्यादित हो गये हैं। कार्य-कारिणी 
( 7४००८ए४ए० )'ही नहीं व्यवस्थापिका (,0९8]9090) संबंधी 
यों में गवनर स्व-शक्तिशाली है। अनेकों ऐसे महत्वपरण 
विषय हैं जिनके संबंध में मंत्रि-मंडल द्वारा व्यवस्थापिका-परिषद 
में कोइ मशविदा, प्रस्ताव, बिल या प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया 
जा सकता । 


३-गवर्नर के कार्य व अधिकार जिन्हें वह आंत्म-निर्णय 
के अनुसार करेगा;---निश्नलिखित मामलों में गवर्नर मंत्रि- 
मंडल से परामश लेगा; किन्तु यदि वह मंत्रि-मंडल की सम्मति से 
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सहमत न हो तो आवश्यकता होने पर वह मंत्रि-मंडल की 
सम्मति के विरुद्ध भी कार्य कर सकेगा;--इनमें सबसे प्रमुख 
“किशेष उत्तरदायित्व” निम्न प्रकार हैं।--- 


धारा ५२ (१)--( / ) प्रान्त या उसके किसी भाग की शान्ति व 

व्यवस्था के लिए किसी खतरे का अवरोध । 

(7४) अल्प-संख्यक जातियों के वेध हितों का 
संरक्षण । 

(१४४) शासन-विधान द्वारा 'पबलिक सर्विस” के 
किसी सदस्य अथवा उसके आक्रित के 
लिये सुरक्षित अधिकारों और उनके बेध 
हितों की रक्षा । 

(४०) शासन-विधान के भाग ४ अध्याय ३ की 
धाराओं के उद्दश की पूर्ति । 

(९ ) प्रथक्‌ प्रदेशों (7580][068त0 87088 ) के 
सुशासन और शान्ति के लिए व्यवस्था । 

(४०) देशी रियासतों के हितों ओर उनके नरेशों 
के अधिकारों व पद-गोरव की रक्ता । 

(१४४) शासन-विधान के भाग ६ के अन्तर्गत गवनेर- 
जनरल द्वारा निकाली गयी आज्ञाओं का 
पात्नन । 

(२ ) मध्य-प्रान्त व बरार के गवनेर का यह विशेष उत्तरदायित्व 
होगा कि वह इस बात की व्यवस्था करे कि आन्त की 
आय का यथेष्ट भाग बरार के लाभ के लिए व्यय हो । जिन 
प्रान्तों में प्रथक्‌ प्रदेश सम्मलित हैं, उनके गबनरों का 
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यह विशेष उत्तरदायित्व होगा कि वे उनका शासन उचित 
ढंग से करें | सिन्‍्ध के गवनर का यह विशेष उत्तरदायित्व 
होगा कि वह लायडबाँध ओर नहर-योजना का उद्रित 
शासन-प्रबंध करे । 

(३ ) एडवोके ट-जनरल की नियुक्ति। धारा ४५ 

(४ ) पुलिस के संबंध में नियम बनाना या नियमों में संशोधन 
करना | धारा ४६ 

(५) जो व्यक्ति प्रान्तीय और संघीय व्यवस्थापिका सभाओं 
का सदस्य चुन लिया गया है उसकी एक 'सीट' को रिक्त! 
घोषित करना ! धारा ६८ (२) 

( ६ ) वे समस्त रेगुलेशन (नियम ) जो किसी संघीय या 
प्रान्तीय क़ानून के अन्तगत क्रिसी उद्देश के लिए व्यावसा- 
यिक या 'टेकनीकल् योग्यताओं के संबंध में बनाये जायगें 
अथवा जो किसी पद, व्यवसाय, व्यापार के ग्रहण करने 
के संबंध में कोई अयोग्यता, प्रतिबंध या शर्ते लगायेंगे, 
तो उनके लागू होने से ४ मास पूष वे प्रकाशित कर दिये 
जायेंगे; यदि प्रकाशित होने के दो मास के भीतर किसी 
ऐसे नियम के विरुद्ध शिकायत की गयी और वह शिकायत 
ठीक हुईं, तो गवनर या गवनेर-जनरल उसे रद्द कर देगा । 
धारा ११६ (३) 

( ७ ) गवनर यह्‌ नियम बनायगा कि जो धन प्रान्त की आय के 
संबंध में प्राप्त होगा वह प्रान्त के राज्य-कोप ( [200॥6 
8000प7 ) में अदा किया जायेगा। घारा १५१ ( १) 

(८) हाई-कोट के राज्य-अवंध-संबंधी खर्चे ( जिनमें कोट के 
अफसरों व नोकरों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि सम्मिलित 
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हैं) और कोठ के जजों के वेतन और भत्ते प्रान्त की आय 
से अदा किए जायेंगे । धारा २२८ ( १ ) 


(६ ) तथाकथित सुरक्षित जगहों के लिए नियुक्तियाँ प्रान्त के 

गवनंर द्वारा होंगी । धारा २४६ ( २ ) 

( १०) भारत-मंत्री ढ्वारा सिविज्ञ सर्विस में नियुक्त किए गये 
सदस्य की पदोन्नति, तीन मास के अवकाश-प्रहण का 
आडेर' या किसी पद से मुअत्तिली का आडेर गवनर 
द्वारा दिया जायगा । धारा २४७ ( २) 


( ११ ) यदि ऐसा व्यक्ति मुअत्तिल कर दिया गया. तो मुअत्तिली 
की अवधि में उसका वेतन उससे कम नहीं किया जायगा 
जितना गवनर नियत करेगा | धारा २४७ ( ३ ) 


( १२ ) ऐसे व्यक्ति को दंड देनावाला आडेर गवनेर द्वारा ही 
दिया जायगा । 


माच १६३७ के अन्तिम सप्ताह में ६ कांग्रेसी प्रान्तों के 
कांग्रेस-दलों के नेताओं को उन प्रान्तों के 
गवनर के विशे- गवबनेरों ने मंत्रि-मंडल निर्माण करने में सहा- 
 घाधिकारों पर य॒ता देने के लिए निमंत्रण भेजे । नेताओं ओर 
लार्ड जटलैंड और गवनरों में परस्पर विचार-विनिमय 
हुआ। कांग्र स ने पद गहण के लिए आश्वासन 

की शत रखी थी। उस पर गवनरों से काफ़ी बहस हुई | अन्त 
गवनरों ने यह शत स्वीकार नहीं की । फलतः कांग्रेस-दल ने 
मंत्रि-मंडल निर्माण करना अस्वीकार कर दिया। उपरोक्त ६ 
नतों में कांग्र स-दल का बहसत है। अतः यह सवंथा वेधानिक 
है कि इस दल का मंत्रि-मंडल बनाया जाय । परंतु आश्वासन 
की शत के कारण कांग्रेसी मंत्रि-मंडल निर्माण न हो सका। 


६० $& नवीन भारतीय शासन-विधान # 





भारत में, प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना से पृत ही वेधानिक संकट 
( (/078#7प07%9] ८४४8 ) उत्पन्न हो गया। हाउस आफ 
कामन्स में भारत-मंत्री लार्ड जटलेंड ने ८ अप्रेल सन १६३७ ब्को 
भारत की स्थिति पर एक वक्तव्य दिया। इस वक्तव्य में लाडे 
जटलेण्ड ने गवनर के विशेष उत्तरदायित्वों पर अपने विचार 
प्रकट किये हैं :-- 

४. -“ * समस्त आन्तियों का निवारण करने के लिए, सन्देह 
से परे, यह बांछनीय है कि यह स्पष्ट कर दिया जाय कि गवरनेरों 
से जो माँग की गई है, बह ऐसी है कि शासन-विधान में संशो- 
धन किये बिना स्वीकार नहीं की जा सकती । सबसे सीधा मार्ग 
तो यह है कि एक उदाहरण पर विचार किया जाय जिससे 
आपको उस स्थिति का ज्ञान हो जायगा, जो माँगे हुए आश्वा- 
सनों के दिये जाने पर उत्पन्न हो जायगी। यह आपको याद 
होगा कि शासन-विधान की धारा ४२ के अन्तर्गत अल्प-संख्यक 
जातियों के बेध हितों के संरक्षण के लिए कुछेक विशेष संरक्षण 
(89/०-४०७7९४ ) है; और जहाँ तक ऐसे किसी विशेष उत्तर- 
दायित्व का संबंध है, उसे अपने कार्यों का संपादन करने में 
अपने व्यक्तिगत निर्णय (शतएंवप्ा पए१७॥70760 ) और 
स्वतंत्र मति का अनुसरण करना चाहिये ।'"“* अब हमें एक 
उदाहरण द्वारा यह कल्पना करनी चाहिये कि किसी प्रान्त में 
जिसमें हिन्दुओं का बहुमत हे या किसी प्रान्त में जिसमें मुसल- 
मानों का बहुमत है, मंत्रि-मंडल ने ऐसे किसी कार्य का प्रस्ताव 
किया जिसका प्रभाव यह हो कि जिस प्रान्त में हिन्दू बहुमत में 
हों वहाँ मुसलमानों ओर जिस प्रान्त में मुसलमानों का बहुमत 
हो वहाँ हिन्दुओं के स्कूलों की संख्या कम हो जाय ।'उनका (मंत्रि- 
मंडलका) काय कांगर स प्रस्ताव के अन्तगत स्पष्टतः हो गा; कारण कि 
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इस प्रकार का गस्ताव करना बिल्कुल वेधानिक और उचित होगा 
ओर व्यवस्थापिका परिषद्‌ भी ऐसा 'क़ानून बना सकती है । 
अल यह काय मंत्रि-मंडल के लिए बेधानिक कार्यों ( 000४४ 
0079 ७०४५7४868 ) की सीमा में रहगा । यही कारण हे कि 
इस तथ्य को अनुभव करके कि शासन-विधान के अन्तर्गत ऐसा 
काय संभव है, पार्लिमेंट ने शासन-विधान में संरक्षणों को स्थान 
दिया; इसके अनुसार गवनरों पर विशेष उत्तरदायित्व लादे गये । 
परंतु यदि उसने ( गवनर ने ) कांग्रेस की इच्छानुसार 
आश्वासन दे दिया, तो फिर वह अपने व्यक्तिगत-निणंय के 
अनुसार कार्य नहीं कर सकगा; कारण कि वह उन उत्तरदायित्वों 
को पूरा करने में अशक्त रहेगा जिन्हें उसे पूरा करना चाहिये। 
मुझे आशा है कि मेंने इस उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट कर दिया 
हे कि गवर्नर शासन-विघान के अन्तर्गत ( छागरिय॥ 838 0078- 
७07|९ 0। ॥06 007877007 ) आश्वासन नहीं दे सकता ओर 
महात्मा गान्धी इस भूल में हैं कि वह दे सकता है ।”& 
श्रीयतत जे० एच० मोर्गन ने यह सम्मति दी है कि गवनर- 
जनरल क॑ स्वेच्छापर्ण अधिक्रार शासन-विधान 
जे० एच० मागन में संशोधन किये बिना बिनष्ट किये जा सकते 
के विचार है। मि० मोगन ने आस्ट लिया के शासन- 
विधान के इतिहास से उदाहरण उद्धृत किये हैं 
ओर यह कहा है भारतीय शासन-विधान का संशोधन किये बिना 
ही संरक्षण दूर किये जा सकते हैं। वह यह कहते हैं कि भारत- 


अनले#तमरी 
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मंत्री की ओर से गवनर-जनरल के लिए इस आशय का एक 
साधारण संदेश ( 008008600) ) कि गवनर-जनरल को अपने 
मत से कारय मंत्रियों के परामश पर करना चाहिए। भारत्रीय 
शासन-विधान में संशोधन किये बिना संरक्षण दूर किये जा 
सकते हैं।। 

श्री राजगोपालाचाय ने अपने ४ अग्रेल १६३७ ई० के वक्तव्य 
में कहा हेः--'“जो कुछ हम चाहते हैं वह यह 
कि यदि गवनर यह कह सकते हैं कि हम हस्त- 
घिकारों पर श्री ज्ञेप के अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो 
राजगोपालाचार्य हमें पद-महण करना चाहिये। यदि गवनर का 

किसी सामले में यह अमशुभव हा कि मंत्रि-सं 

ग़लत मार्ग पर है और इतने ग़ल्नत मार्ग पर कि उसे हस्तक्षेप 
करना चाहिये, तो गवनर को व्यवस्थापिद्दा परिषद्‌ भंग कर दनी 
चाहिये अथवा मंत्रि-मंडज्ञ को पद-च्यत कर देना चाहिये। 
कहने का तात्पय यह है कि उसे प्रान्तीय शासन-त्षेत्र में यह 
. समम लेना चाहिये कि हस्तक्षेप का अर्थ है निवाचकों की अपीक्त 
पर मंत्रि-मंडल का परिवतत। हम शासन-विधान का संशोधन 
नहीं चाहते और न कोई कानूनी ((/00079८७) इक़रार चाहते हैं । 
हम तो एक वेधानिक प्रथा !( 00799प000४ ९०१४०॥॥४०॥ ) 
प्रतिष्ठित करना चाहते हैं।इन संरक्षणों में गवनरों को जिस 
स्वेच्छानुसार अधिकारों का प्रयोग करने का आदेश किया गया 
है, वह न्यायाधीश की स्वेच्छा (ववाएंश तांडत्कणांणा ) 
नहीं हे, प्रद्युत राजनीतिक स्वेज्छा है, जिसे, सम तेजबहादुर 
सप्र तथा दूसरा प्रत्येक वकील यह स्वीकार करता है कि वैधानिक 
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ऐ देखिये श्री राजगोपालाचाय का & अ्रप्रेल १६३७ हं० का वक़्य । 


| है ३५. 
गवनर के विशेषा- 
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प्रथा. ( (!0080/प70079 000ए७४०॥४०7 ) द्वारा अवरुद्ध या 
मयादित किया जा सकता है ।” 


” “ये कागजात ( शासन-विधान और शासनादेश ) निःस्सन्देह 
यह स्पष्ट कर देते हैं कि प्रान्तीय स्व॒राज्य 
लाड लनालथगां के अंतर्गत, उन सब मामलों में जो संत्रि- 
के विचार मंडल के कायं-क्षत्र के अंतग्गत हैँ, जिनमें 
अल्प-संख्यक जातियों की स्थिति, सर्विस 
आदि सम्मिलित हैं, गवर्नर समान्यतया अपने अधिकारों के 
प्रयोग में अपने मंत्रियों के परामशं से काय करेगा ओर वे मंत्री: 
पालिमेंट क॑ ग्रति उत्तरदायी न होंगे; किन्तु वे आनन्‍्तीय व्यवस्था- 
पिका परिषद्‌ के प्रति उत्तरदायी होंगे । इस नियम के अपवाद 
कुछ विशेष नियत ओर स्पष्ट सामलों में हें। इनमें से सबसे 
प्रमुख प्रान्त या उसके एक भाग की शान्ति व व्यवस्था के लिए 
खतरे का अवरोध, अल्प-संख्यक जातियों के बेध हितों का 
संरक्षण और सर्विस के सदस्यों व उनके आश्रितों को शासन- 
विधान द्वारा प्रदान किये हुए अधिकारों व उनके वेध हितों का 
संरक्षण है । ये विशेष उत्तरदायित्व, जेसा कि मेने कहा 
है, यथा-संभव सीमित ज्षेत्र में है | वे इतने सीमित हैं कि गवनर 
हर समय अपने मंत्रियों को साथ लेकर ही कार्य करेगा ओर 
मंत्रि-मंडल के उत्तरदायित्वों के दुसरे क्षेत्र में बह (सम्मति ) 
आदेशात्मक (700008007ए ) होगी चाहे भल्ने ही गवनर का 
यह विचार हो कि जिन परिस्थितियों में परामश दिया गया है 
हु परामशं«उचित नहीं है । हु 


“मैने यह उल्लेख कर दिया है कि मंत्री गवनर को शासन 
( ॥75000४0७ ) के समस्त क्षेत्र में परामश देने का अधिकार 
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रखते हैं। इसमें विशेष उत्तरदायित्व का क्षेत्र भी सम्मिलित है। 
मंत्री गवनेर को जो परामशे देंगे, चाहे वह उन मामलों पर दिया 
गया हो जो विशेष .उत्तरदायित्व के काय-क्षेत्र के अन्तर्गत हों 
या बाहर, उसके लिए वे व्यवस्थापिका-परिषदू के प्रति उत्तरदायी 
होंगे। ऐसे समस्त मामलों में जिनमें उसे विशेष रूप से अपने 
आत्म-निर्णय ( 3जदाणंवप] ्प्रवंठए0276 ) के प्रयोग की 
आवश्यकता नहीं है, यह गवनर के लिए आवश्यक है कि वह 
मंत्रियों के परामश को स्वीकार करे | अपने विशेष उत्तरदायित्वों 
के सीमित ज्षेत्र के अन्दर गवर्भर प्रत्यक्षतः पालिमेंट के ग्रति 
उत्तरदायी है, चाहे वह मंत्रियों के परामर्श को स्वीकार करे 
अथवा अस्वीकार ।?& 


उपरोक्त विवेचन से यह सर्वथा स्पष्ट है कि गवनर अपने 
विशेषाधिकारों के अ्रयोग के समय मंत्रियों के परामर्श को स्वीकार 
करने के लिए वाध्य नहीं है। कार्य-कारिणी के दो भागों का 
दो विभिन्न व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होना भी 
यह हे करता है कि भारतीय-संत्री की स्थिति बड़ी 
'विकट | 
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३ | 
कार्यकारिणी (२) 
संत्रि-मसंडल 
नवीन शासन-विधान ( १६३५ ) की घारा ४० के अनुसार 


मंत्रि-मंडल की मंत्रि-संडल की क्रानूनी-स्थिति (7,080! 
वैधानिक स्थिति 7 “/०४ ) स्वीकार की गयी है-- 


(१) गवर्नर के कार्यों में सहायता और परामश देने के 
लिए एक मंत्रि-मंडल होगा । 

(२) गवबनेर मंत्रि-मंडल के अधिवेशनों का अध्यक्ष होगा । 

(३ ) यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि किसी सामले में शासन- 
विधान के अन्तर्गत गवर्नर अपने आत्म-निर्णेय या स्वेच्छा का 
प्रयोग कर सकता है या नहीं, तो गवर्नर का निर्णय अन्तिम 
होगा और इस आधार प॑र गवनर के किसी काय की उपयुक्तता 
( ए७॥60५ ) पर आपत्ति नहीं की जायगी कि गवनेर को वह 
काय स्वेच्चा या आत्म-निणुय से करना चाहिये था अथवा नहीं । 
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शासन-विधान की धारा ४१ के अनुसारः-- 

(१) गबनर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा; उनको आमंत्रित करेगा; 
वे मंत्रि-मंडल के सदस्य की हेसियत से शपथ ग्रहण 
करेंगे । गवनेर की इच्छानुसार वे मंत्रित्व-पद पर रहेंगे । 

(२) जो मंत्री ६ मास तक प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा का 
सदस्य नहीं बनेगा वह ६ मास की अवधि समाप्त हो जाने 
पर मंत्री नहीं. रहेगा । 

(३ ) मंत्रियों के वेतन व्यवस्थापिका परिषद्‌ द्वारा नियत होंगे । 
जब तक वह नियत नहीं करेगी, तब तक गवनर नियत 
करेगा । मंत्री का वेतन उसके कायय-काल में घटाया या 
बढ़ाया न जायगा। 

(४ ) मंत्री गवर्नर को जो सम्मति या परामश देंगे, उसकी जाँच 
किसी भी न्‍्यायात्रय में नहीं की जाथगी । 

(५) इस धारा के अधीन मंत्रियों की नियुक्ति, आमंत्रण, 
पद-च्युति व वेतन के संबंध में गवनेर जो कार्य करेगा, 
वह स्वेच्छा से करेगा । क्‍ 

“मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते समय गवनेर्‌ निम्न लिखित 


हिल हक 


ढंग से अपने मंत्रियों को चुनने के लिए स्चे- 

मात्रेमडल की श्रोष्ठ प्रयन्न करेगा-अर्थात्‌ उस व्यक्ति से 
नियाक्के. 'शामशे करके, जो उसकी सम्मतति में व्यव- 
रे स्थापिका-परिषद्‌ ( ॥,027890070 ) में एक 
स्थायी बहुसत ( 50980]8 70»[0४॥9 ) पर नियंत्रण करने में 
अधिक योग्य होगा, उन व्यक्तियों ( इनमें यथासंभव महत्व-पूरण 
अल्प-संख्यक जातियों के सदस्य सम्मिलित किये जायेंगे ) 
को नियुक्त करेगा जो सम्मिलित रूप में व्यवस्थापिका का 
विश्वास प्राप्त कर सकेंगे | ऐसा करते समय वह अपने मंत्रियों 
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में संयुक्त-उत्तरदायित्व की भावना को जाग्रत करने का प्रयत्न 
करेगा ।”& ब्रिटेन.में ब्रिटिश-मंत्रि-मंडल ( (०7% ) और 
"परधान-मंत्री ( 09 'श(ांगरा8/७७ ) समूचे विधान के स्तम्भ हें; 

परंतु ब्रिटिश-विधान में इन दोनों की क़ानूनी स्थिति स्वीकृत 

नहीं की गई है; भारतीय शासन-विधान में मंत्रि-मंडल की कानूनी 
स्थिति स्वीकार की गई है । उसकी सत्ता और उसके काय का भी 

उल्लेख किया गया है। किन्तु शासन-विधान या शासनादेश-पत्र 

( [78077प7797 0 73#ए०07079 ) में प्रधान-मंत्री, ( 0077० 

'धएां४४७/ ) शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है । इसमें सन्देह 

नहीं कि बहुत शीघ्र *( 77773 प्गंगां॥० ) का पद वेधानिक 

प्रथा द्वारा स्वीकृत हो जायगा । शासन-विधान और शासनादेश- 

पत्र के अध्ययन से यह सवथा स्पष्ट है कि गवनेर को व्यवस्था- 

पिका-परिषद्‌ के बहुमत का मंत्रि-मंडल नियुक्त करनी चाहिये। 
बहुमत का नेता ऐसा व्यक्ति हो जो व्यवस्थापिका पर नियंत्रण 

रखता हो । यह भी स्पष्ट हे कि गवनेर को मंत्रि-मंडल की नियुक्ति 

करते समय महत्व-पू्णं अल्प-संख्यक-जातियों, जैसे मुसलमान, 

इसाई, पारसी, परिगणित जातियों में से भी मंत्री नियुक्त 
करने चाहिये । 


मद्रास,बम्बई,सध्य-प्रान्त, संयुक्त प्रान्त विहार ओर उड़ीसा-- 

इन ६ भ्रान्‍्तों में कांग्रेस का प्रबल बहुमत है 

अस्थायी मोत्रे- ओर अब तो इनके अतिरिक्त सीमा-प्रान्त में भी 
मंडल की नियक्कि काँग्रेसी-संत्रि-मंडल शासन संचालन कर रहा 
व वि है है | गवनरों ने साचे १ ६३७ में आन्तीय 

असेम्बली में कांग्रेसी दज्"ों के नेताओं को 


विनर अमन कल लीन की हक कर मनी पक आज अर 2 5832:023230 7 ४४२ ताक 4647४ ४६२७४३७:४७००७२७७७७४७७४७७४४७४७७७७७७७४७७७७७४४७७४७७४७७७४/७७७/ 


. छ [रडए"परा9758 04 8707008 40 90ए०078 3. एप 


द्८ & नवीन भारतीय शासन-विधान ४ 





आश्वासन नहीं दिया, वब कांग्रेसी नेताओं ने मंत्रि-मंडल 
निर्माण के लिए श्राप्त नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया । कांग्रेस 
का बहुमत होने के कारण वही इसकी अधिकारिशी है। यह « 
वास्तव में एक वैधानिक संकट है। जब बहुमत-दल मंत्रित्व को 
स्वीकार नहीं करता, तब गवनर क्या करे ? मद्रास के गवनर ने 
अपने वक्तव्य में कहा--'सम्राद की सरकार का संचालन करने 
क लिए अस्थायी मंत्रि-मंडल्न बनाया जायगा ।” 


अब विचार यह करना है कि इन ६ प्रान्तों ने अस्थायी 
मंत्रि-मंडलों की नियुक्ति ' सम्राट की सरकार के संचालन ' 
के लिये किस आधार पर की ? शासना-देश-पत्र के 
पैरा ७ में यह स्पष्ट लिखा है कि “मंत्रियों को उस 
व्यक्ति की सम्मति से चुनना चाहिये, जो उसके विचार में 
व्यवस्थापिका परिषद्‌ में स्थायी बहुमत पर नियंत्रण करने की 
चमता रखता हो |” इसमें स्थायी बहुमत' (8॥90७ 7॥५0०४४५) 
शब्दों पर अधिक विचार करना आवश्यक है। इनके पीछे लोक- 
तंत्र का सिद्धान्त छिपा हुआ है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि इन गवनरों ने तीन मास तक अस्थायी मंत्रि-मंडल हारा 
शासन-संचालन करके इस प्रमुख लाकतंत्रवादी सिद्धान्त की 
सवथा उपेक्षा की । 


शासनादेश में यह स्पष्ट लिखा है कि गवनेर धारा ५ के 
अनुसार मंत्रि-मंडल नियुक्त करने में सफल:नहीं हो, तो क्या 
करे ? कोई भी विधानवेत्ता ऐसा एक भी उदाहरण नहीं बतला 
सकता कि व्यवस्थापिका-परिषद्‌' के बहुमत का विश्वास प्राप्त न 
करके केवल कुल्लेक व्यक्तियों या अल्पदल ने किसी भी देश में 
मंत्रि-मंडल् बनाया हो । ब्रिटिश शासन-विधान के इतिहास में 
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ऐसे अनेकों उदाहरण पाये जाते हैं कि जिस समय क्राउन' ने 
पालिंमेंट के किसी राजनीतिक दल के नेता को मंत्रि-मंडल-निर्माण 
*के लिए निमंत्रण भेजा, उस समय बह बहुमत का नेता न था। 
ऐसा उसी समय किया जाता है जब उसे पार्लिमेंट के किसी 
दूसरे दल का विश्वास प्राप्त हो । ब्रिटेन में राष्ट्रीय-सरकार 
( ७४००७) (50ए9/777676 ) इसी प्रहार का उदाहरण हैे। 
परंतु भारत के अस्थायी मंत्रि-मंडलों की मिश्रित-मंत्रि-मंडल 
( (४0०॥009 7एं7780४ए ) से तुलना करना व्यथ हे | 
लखनऊ चीफ-कोर्ट के भूतपूव चीफ जस्टिस सर सय्यद्‌ 
वजीर हसन का यह मत है कि “इन ग्रान्तों में 
सर सथ्यद वजार- प्रत्येक गवनर का अस्थायी मंत्रि-मंडल की 
हसन का विचार नियुक्ति का काय ग्रेर-क़ानूनी, अवेध और 
विधान के विरुद्ध है।” 
“अलबत्ता अल्प-मत मंत्रि-मंडज्ञन उस उत्तरदायी शासन का 
निषेध है जिसका तात्पय है उन मंत्रियों की 
प्रोफ़ेसर ए., वी, सरकार जिन्हें व्यवस्थापिका परिषद्‌ में बहुमत 
कीथ का मत का समथ न प्राप्त हो। उत्तरदायी शासन के 
स्वरूपों का शासन-विधान के विनाश पर 
आवरण डालने के लिए प्रयोग न करना चाहिये ।” 


ऐसी परिस्थिति में इसमें तमिक भी सन्देह नहीं कि नवीन 
शासन -विधान के अन्तर्गत ६३ वीं धारा के अनुसार यह घोषित 
कर देना--कि शासन-विफल रहा हे--वेघानिक और क़ानूनी 
उपाय है । & 


(8 सहज ता रत कताकक५क/०भ+कल ५० ३+कन रू 


49 देखिये लेखक का “भारत में वेघानिक-संकट” लेख विश्वभित्र द 
मई ६६३७ पू० ११३ । 
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काय-कारिणी के ज्षेत्र में सब मामलों में गवनर मंत्रियों के 
परामश के अनुसार काय करेगा। यदि 

मंत्रियों के साथ अृद्रियों के परामर्श के आधार पर कार्य करने 
गवनर के सबंध से गवनर के किसी विशेष उत्तरदायित्व का 
पालन न हो सकेगा तो वह विशेषाधिकारों 

का प्रयोग करेगा। “किन्तु यदि गवनेर अपने मंत्रियों के परा 
मश को स्वीकार करने में अशक्त हे, तो उसके निणेय का उत्तर- 
दायित्व केबल उसी का होगा; इस परिस्थिति में निणय के लिए 
मंत्री उत्तरदायी नहीं हैं और उन्हें यह अधिकार है--यदि वे 
चाहें तों-कि सावेजनिक रूप से यह घोषणा कर दें कि बे इस 
विशेष निणय के लिए उत्तरदायी नहीं हैं या यह भी कि उन्होंने 
गवरनेर को विपरीत-भाव में परामश्श दिया है ।”# 

“किन्तु अत्येक गवनर अपने मंत्रि-मंडनत की सहायता या 
समथन प्राप्त करने के लिए यत्नशील रहेगा या यह जानने के 
लिए प्रय्नशील रहेगा कि वह उस समय अपने मंत्रि-मंड््ञ के 
साथ मामूली (मतभेद नहीं रखता, जिस समय वह 
उसके समथन के बिना या उसके परामर्श के विरुद्ध विशेष 
उत्तरदायित्व का पालन करता है। ऐसी दशा में जेसा कि भेरा 
विचार है ( जिस विचार को में आगे प्रकट करूँगा, उस विचार 
से भारत सें प्रत्येक गवनर और भारत-संत्री सहमत हैं )*“** 
बह उसे ( संत्री को ) उन कारणों को बतलायगा जिनसे उसकी 
राय में उसके लिए यह. आवश्यक हे कि किसी विशेष मार्ग 
का अहण करे या कोई विशेषाज्ञा जारी 'करे। दूसरे पक्ष द्वारा 
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49 देखिये भारत के वायसराय जल्ाई लिनलिथगों का 'भारत को 
संदेश” २२ जून १६३७ हैं ० । | 
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जो तक उसके सामने रखी जायेगी उन पर वह निष्पक्षता से 
विचार करेगा; यदि वह उन तर्कों को समुचित मानता है तो 
बह अपने प्रस्ताव!को जहाँ तक उचित होगा वहाँ तक बदल देगा | 
ओर यदि वह उन तर्कों को उचित नहीं समझता तो वह अन्तिम 
निणय करने से पहले अपने मंत्री या मंत्रि-संडल को अपने 
उन कारणों की उपयुक्ता ओर साथकता समझाने की चेष्टा 

करेगा जिनके कारण वह उसकी विचार धारा को स्वीकार 
करने में असमथ हे । रे 


यदि उपरोक्त रीति से कारयये करने पर भी मंत्रि-संडल या 
ग मंत्री ओर गवनर के विचार में मतभेद रहे 
पदच्यात या और गवनर अपने विशेष उत्तरदायित्व की 
पद-त्याय पूर्ति के लिये अपने ही विचार पर दृढ़ रहे-- 
मंत्रि-मंडल के विचार को अहण न करे--तो 
क्या मंत्रि-मंडल को जनता में अपने विचार की घोषणा करके 
शान्त हो जाना चाहिए अथवा कोई और भी साधन है जिससे 
वह विरोध प्रकट कर सकता है। 


यदि प्रश्न साधारण ओर अत्यन्त सहत्व का न हो तो 
मंत्रि-मंडल को इन उपायों का अवलस्बन करने की आवश्यकता 
ही नहीं होगी। परन्तु यदि प्रश्न, जिसपर मंत्रि-मंडल और 
गबनंर में मत भेद है, अत्यन्त महत्वपूर्ण है ओर संत्रि-मंडल यह 
अनुभव करे कि गवनर द्वारा उसकी राय की उपेक्षा से उसकी 
स्थिति संकट में पड़ जायगी, तो ऐसी दशा में मंत्रि-मंडल के 
सामने दी ही मार्ग हैं--या तो वह स्वयं पदत्याग कर दे या 
गवनर उसे पद॒च्युत कर दे । 


लाडे लिनलिथगो ने इस संबंध में लिखा हैः-- 
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“पदत्याग ओर पदच्युति दोनों ही संभव हैं; पहला 
साधन तो मंत्रि-मंडल की इच्छा पर निर्भर है और दूसरा 
गवनंर की इच्छा पर।” भारत के बायसराय लाड लिश- 
लिथगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गवर्नर देनिक 
शासनश्बंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा | वह अपने विशेष 
उत्तरदायित्वों के क्षेत्र से बाहर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग 
नहीं करेगा ।” 

जुलाई सन्‌ १६३७ में भारत के उस बेघानिक संकट का अन्त 

दि हो गया जिसके कारण देश में हलचल सच 

सत्र-सडल गयी थी और ब्रिटिश एवं भारतीय राज- 
नीतिज्न बड़े चिंतित थे । कांग्रेस ने मंत्री- 
पद-अहण करना स्वीकार कर लिया। अतः मद्रास, बम्बई, 
संयुक्तप्रान्त, मध्य-प्रान्त, बिहार ओर उड़ीसा में कांग्रेस मंत्रि- 
मंडलों की स्थापना हो गयी। कुछ मास के बाद सीमापरान्त 
में भी कांग्रेसी सरकार की स्थापना हो गयी । इस प्रकार 
कुल ११ प्रांतों में से ७ श्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रि-मंडल प्रान्तीय 
शासन का संचालन कर रहे हैं। शेष ५ प्रान्तों में गेर-कांग सी 
मंत्रिमंडल शासन-संचालन कर रहे हैं । अत्येक प्रान्त के 
मंत्रि-मंडल के सदस्यों की संख्या ओर वेतन समान नहीं 
हैं । बंगाल में ११ मंत्री मद्रास में १० और बम्बतई 
में ६ मंत्री हैं। बिहार, उड़ीसा, सिन्ध ओर सीमाप्रान्त में 
३ से ४ तक मंत्री हैं; संयुक्त-प्रान्त और मध्यप्रान्त में ६-६ मंत्री 
हैं। इन मंत्रियों के अधीन इनके कार्यों में सहायता देने के लिए 
व्यवस्थापिका के सदस्यों में से पार्लिमेंटरी सेक्रेटरी नियुक्त किये 
गये हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक-एक प्रधान-मंत्री नियुक्त किया 
गया है । 


&9 प्रान्तीय स्व॒राज्य $9 ७३: 
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प्रत्येक अजातंत्र-वादी राज्य में शासन-संचालन राजनीतिक- 
पर दल-प्रणाली पर किया जाता है । ब्रिटेन में 
राजनीतिक-दल त्रिदल्न-प्रणाली प्रचलित है । वहाँ अनुदार-दल' 
((!/0088/"ए७४78 ?97॥9ए) उदार-दल ([॥08/8/। 
28709 ), सजदूर-दल ( ,0007७ 728/09 ) सबसे पप्ुख हैं। 
इन दलों का संगठन वर्ग विशेष के आधार पर नहीं है। किन्तु 
राजनीतिक आदर्शों, ध्येयों ओर सिद्धान्तों के आधार पर इनका 
निर्माण हुआ है। संयुक्त राज्य-अमेरिका में भी “रिप्वल्लीकन! 
ओर “डेमोक्र ट' ये दो दल हैं। ये राजनीतिक-दल शासन-यंत्र 
की प्रेरक-शक्ति हैं; इनके समुचित संगठन के अभाव में: 
सरकार शक्तिशाल्ली ओर सुग्यवस्थित नहीं हा सकती । 
भारत में आज पयेन्‍्त सिद्धान्तों के आधार पर राजनीतिक 
दलों का निर्माण ही नहीं हुआ। इस संबंध में कांग्र स-दल अपवाद 
है। कांग्रेस अपने उच्च ध्येय और आदश के कारण किसी वर्ग 
विशेष का प्रतिनिधि नहीं--समस्त भारत की प्रतिनिधि है; अतः: 
उसे संकुचित अथ में दल मानना उचित न होगा | सन १६२३ 
में स्वरगीय चित्तरंजनदास तथा स्वर्गीय पं० मोतीज्ञाल नेहरू ने. 
स्वराज्य-दल की स्थापना की। इसके बाद देश में राजनीतिक 
दलों का विकास होने लगा । इसे सभी ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार 
किया हे कि कांग्र स-दल भारतवर्ष में सबसे अधिक शक्तिशाली 
दल है | इसका संगठन सर्वश्रेष्ठ और नीति व ध्येय लोकप्रिय 
हैं। सबसे महत्वपूणं बात तो यह हे कि यह दल जनता के 
सम्पक में इतना अधिक आगया है. कि एक साधारण किसान 
या मजदूर भी इससे भली भाँति परिचित है | इंस दल की शक्ति: 
का स्रोत जनता की अटूट श्रद्धा ओर विश्वास हे | मुस्लिम लीग, 
जिसके कर्णाधार श्री मुहम्मद्अली जिन्ना हैं, कांग्रेस के बाद दूसरी” 


७ %& नवीन भारतीय शासन-विधान & 


पार्टी है। परंतु इसका निर्माण जातीय आधार पर हुआ है-- 
राजनीतिक सिद्धान्तों के आधार पर नहीं। जनता से इसका 
सम्पक भी नहों है। विगत प्रान्तीय चुनावों में कांग्रे स-द्ष ने 
लीग को बुरी तरह हराया था ।# 


पंजाब, बिहार, मध्यप्रान्त, सीमाप्रान्त, उड़ीसा ओर सिन्ध 
की प्रान्तीय व्यवस्थापिका असेम्बली में लीग का एक भी सदस्य 
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ई9 विगत प्रान्तीय निर्वाचच ( १8३७ ) के बाद माचे १६३७ में 
विविधि प्रान्तीय असेम्बल्तियों में इन दोनों दलों की शक्ति कितनी थी, 
इसका श्रनुमान निम्नलिखित अंकों से क्षण जायगा । जब से कांग्र स-दुल 
ने पद-अहण किया है तब से कांग्रेस-दल की संख्या पहले से श्रधिक बढ़ 
गयी है। कारण कि मुस्लिम लीग के अनेकों सदस्यों ने क्वीग से त्याग- 
पत्र देकर कांग्र स-प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं:--- 


नाम प्रान्त कुल संख्या कांग्रे स-दल मुस्लिम लीग यूनीयनिस्ट प्रजा-दत्व 


4“*सद्गांस २१० १६४ पट «० ५ ००७ 
२-बस्बई १७४ ८प. २० *** *** 
३-वंगाल २९० ४१ 5 2 ३५ 
४-संयुक्र-प्रानत २२८ १३१३. २७ शर *«« 
॥-पंजाब १७४ १ ' श्श 44४ 
६-बिहार १३९२ १३ 5 कि कस 
७ मध्यप्राज्न ११२ ७१ * ०० + ००५ «००० 
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् १-सिन्ध दर हि ह ॥५'। हि आर । 
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नहीं है । बंगाल में मुसलिम लीग के ५० सदस्य हैं। प्रजा-दुल 
जिसके नेता सि० फजलुलहक़ जो बंगाल के प्रीमियर हैं, बंगाल 
तक ही सीमित हे । बंगाल में मुसलिम-लीग के नेता की हार के 
कारण प्रजा-दल और मुसलिग-लीग दोनों सम्मिलित हो गये 
ओर उसका नेता मि० हक़ को चुन लिया गया। यूनीयनिस्ट-दल 
( ए7र००४४४ 87% ) केवल पंजाब तक ही सीमित हे ।' पंजाब 
में आजकल इसी दत् की सरकार है। सर सिकन्द हयात खाँ इस 
दल के नेता होने के कारण 'प्रीमियर' हैं। काँग्न स-दल के सिवा 
अन्य सब दल साम्प्रदायिक आधार पर बने हैं। सच तो,यह है 
कि साम्प्रदायिक निशेय” ने भारत में साम्प्रदायिक ढंग से 
बटवारा कर राजनीतिक-दुलों के विकास के मार्ग में बाधा 
डाल दी हे । 

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली ने मंत्रि-मंडल के लिए 
बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर दी है। शासनादेश-पत्र में गवनर के 
लिए यह आदेश किया गया है कि वह मंत्रि-मंडल में यथा-सं भव 
महत्वपूर्ण अल्प-संख्यक जातियों को भी सम्मिलित करेगा। 
इस प्रकार 'प्रान्तीय स्वराज्य” के अन्तगत मंत्रि-मंडल केवल एक 
बहुमत दल ( 87899 77श०४॥0 फए४ए ) का अतिनिधि न 
होगा किन्तु वह विविध दलों का प्रतिनिधि होगा। पार्लिमैंटरी 
शासन-पद्धति के अनुसार मं त्रि-मंडल् को कभी-कभी व्यवस्थापिका 
सभा भंग कर देनी पड़ती हे ओर फिर साधारण निर्वाचन होता 
है । परन्तु साम्प्रदायिक-निर्वाचस-प्रणा्ञी के अन्तर्गत व्यवस्था- 
पिका-सभा का भंग करना कोई प्रभावशाली अख््र नहीं रह 
जाता। व्यवस्थापिका जैसी पहले थी वेसी ही भंग के बाद 
साधारण चुनाव होने पर. होगी | उसमें कोई विशेष अन्तर 
नहीं होगा । 
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व्हीलर कमेटी की सिफ़ारिश--अक्टूबर। सन्‌ १६३५ में 
। भारत-सरकार ने केन्द्रिय सेक्रटियेट (एयर 
मंत्रिमंडल और 830/00१96०) के पुनसंगठन फर विचार करने 
सरकार कर्मचारी के लिए एक कमेटी नियुक्त की जिसके अध्यक्ष 
सर हेनरी 5हीलर, सर सी- पी रमा स्वामी 
अय्यर तथा सर जेम्स राव सदस्य नियुक्त किये गये थे | इस 
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह सिद्धान्त स्वीकार किया है किः--- 
“मंत्रियों ( ४४780973 ) का काय नीति निर्धारित करना 
है और जब एक वार नीति निधौरित हो जाय तो सरकारी कम- 
चारियों ( (४श] 8७/"ए७॥॥8 ) का यह निःसंदेह काय है कि वे 
उस नीति के अनुसार कार्य करें; फिर चाहें वे उससे सहसत 
होंयानहों।" 
अब तक ब्रिटिश-भारत में कन्द्र ओर ग्रान्तों में जिस नीति 
का पालन किया गया है उसका परिमाण यह निकला कि 
मंत्रियों ओर सरकारी-कर्मचारियों में परस्पर सम्पक अच्छा 
नहीं रहा । इसका कारण यह हो सकता हे कि प्रान्तों में अलु- 
तरदायी शासन था ओर सरकारी कमचारी अपने को त्रिटिश- 
गवनमेंट के एजेंट समझते थे और अब भी यह भावना उनके 
हृदय में छिपी हुई हे । 


उत्तरदायी शासन ( 8689079096 00एशशाश0॥ ) की 
एक , विशेषता यह' है कि सरकारी-कमंचारी अपने को शासन 
( ७४०ए७०४77०७7॥ ) का अंग नहीं समभते; मे किसी भी 
राजनीतिक-दल से सम्पक नहीं रखते | उनका कार्य है सरकार 
की नीति के अनुसार काये करना। वह सरकार चाहे किसी 
भी दल की क्यों न हो। सरकारी कमेचारियों का कार्य है 
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धपनी सरकार की नीति के अनुसार श्रद्धापूषक शासन-प्रबंध 
करना । संयुक्त-प्रान्त के गवनर सर हेरी हंग ने संयुक्त-प्रान्तीय 
लेजिस्मेटिब असेम्बली और कोंसिल के संयुक्त-अधिवेशन में 
भाषण करते हुए सरकार और सरकारी कमचा रियों के पारस्परिक 
संबंधों पर जो प्रकाश डाला हे, वह ब्रिटिश-नीति की मनोवृत्ति 
में परिवतन का सूचक हैे। सर हेरीहेग ने कहाः 
“सरकार नीति का निमोण करती है ओर कमंचारी उसके 
अनुसार काय करते हैं। यह सामान्यतया स्वीकार किया गया है 
कि देश का संतोषजनक शासन-प्रबंध 'पबलिक सर्विस' के श्रद्धा- 
मय काय पर निभेर हे; उनके कार्यों का निर्देशन सरकार द्वारा 
किया जाता हे । किन्तु सरकार अपनी इच्छा को प्रभाव-पूर्णो 
या प्रजा के हित के निमित्त योजनाओं को केवल 'पबलिक सर्विस” 
के महान प्रबंध-संबंधी संगठन द्वारा कार्य रूप में परिणत कर 
सकती है । जिनके हाथों में आज राजनीतिक सत्ता है उनमें और 
सर्विस” सदस्यों में विगत नीति ओर दशाओं के कारण सम्पर्क 
बहुत कम रहा है। किन्तु अब नवीन संबंध स्थापित हो जाने के 
कारण ' इसमें संदेह नहीं कि 'पवल्षिक सर्विस! के सदस्य पूर्ण 
राजभक्ति के साथ नवीन शासन-प्रबंध में सहायता देने की इच्छा 
से, अपने कत्तेंव्यों का पालन करेंगे। यह स्वाभाविक है कि 
श्रजातंत्र-पद्धति के सहसा विस्तार से सब प्रकार के गरेर-सरकारी 
कार्यों को बहुत बड़ा 'प्रोत्साहन मिलेगा--बड़ी शक्ति मिलेगी | 
ओर अनेकों दिशाओं में गैर-सरकारी काय-कर्त्ता पूब की अपेक्षा 
सरकारी कमचारियों के अधिक निकट सम्पक में आयेंगे। 
में 'पव्लिक सँर्बिंस--सरकारी कर्मचारियों--#ी एक दूसरी 
विशिष्टता का उल्लेख करूँगा ओर वह हे उनका प्रत्येक दत्न के . 
साथ निष्पक्षता की भावना । वे प्रान्त के कमचारी हैं ओर वे दल- 
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4, ९०३३९४५ /* अधिक ९ जय # हमे है; 


बन्दी के दल-दल से परे हैं। सर्विस के सदस्यों को किसी 
राजनीतिक दल के साथ मिलकर अपने अस्तित्त्व को न खो देना 
चाहिये, ओर न उन्हें किसी दल्ल के प्रति शत्रता या अग्प्धविास 
का रुख अख्त्यार करना चाहिये। उनका काय तो यद्द है कि वे 
सच्चाई, इमानदारी और काय कुशलता के साथ अपने कत्तेव्यों 
का पालन करें ओर जनता यह अनुभव करने लगे कि बह उनसे 
निष्पक्ष ओर समुचित व्यवहार की आशा कर सकती है ।& 


जब से कांग्रेस ने प्रान्तों में मंत्रित्व-पद ग्रहण किया है. 

विन तब से इस दिशा में बहुत अधिक सुधार हुआ 

गत्र आर हे। १ अग्रेल १६३७ से पूष म्रान्‍्तों में मंत्री 

उनके वेतन को कस से कम ३००० ओर अधिक से 

अधिक ४३३३ रुपये प्रति-मास वेतन मिलता 

था। इसके अतिरिक्त मोटर-कार ओर निवास-स्थान के लिए. 
भत्ता अलग समिल्लता था । 


कांग्रेस ने करांची-अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया 
कि 'सरकारी विभागों के वेतन और ख्च कम कर दिये 
जायँगें; विशेषज्ञ को छोड़ सरकार के किसी भी कमचारी को' 
४५०० रुपये मासिक से अधिक वेतन नहीं दिया जाथगा ।” 
सातों कांग्रंसी मंत्रि-मंडलों ने इस करांची-प्रस्ताव के अनुसार 
प्रत्येक मंत्री ( जिसमें प्रधान-मंत्री भी सम्मलित हैं ) का मासिक 
वेतन ५००) रुपये नियत किया है। कांग्रेस के राष्ट्रपति पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि 'यह ध्यान 
रखना चाहिये कि ५००) रुपये मासिक अधिक से अधिक वेतन 
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. #& प्रान्तीय स्वराज्य & ७६. 





((95४7]770777 ५०७०2५ हे । परंतु इसका अथ यह नहीं है कि. 
मंत्री या दूसरे उच्च कमंचारी अधिक से अधिक (!४कटां7्रप7)- 
वेतन प्राप्त करें। कांग्रेस प्रस्ताव के पीछे दो सिद्धान्त हैं।-- 


(१) वेतन देश की गरीबी के अनुकूल होने चाहिये।' 
इसलिए वे काय-कुशलता के अनुसार कम से कम होने चाहिये ।' 


(२) वेतन किसी व्यक्ति के पद्‌ की मर्यादा ओर महत्व. 
का द्योतक न होना चाहिये; परंतु उसका आधार आवश्य- 
कता हो ।”& 


प्रथम सिद्धान्त को जनता और नेता अनुभव करने लगे हें 
ओर दूसरे सिद्धान्त को अभी तक लोगों ने नहीं समझता । पं०- 
जवाहरलाल नेहरू समाजवादी हैं | इसलिए उन्होंने समाजवाद 
के इस सिद्धान्त को वेतन के संबंध में स्थिर करने के लिए जोर 
दिया है । समाजवाद का यह सिद्धान्त हे कि राज्य के प्रत्येक 
नागरिक को अपनी क्षमता के अनुसार राज्य को देना चाहिये 
ओर अपनी आवश्यकतानुसार राज्य से प्राप्त करना चाहिये। 
इसी सिद्धान्त के आधार पर नेहरू जी यह चाहते हैं कि कम या 
अधिक राज्य के समस्त कमचारियों को समान वेतन मिलना 
चाहिये। यदि कोई केवल मंत्री ( !४7४०78७' ) है, इसलिए 
अपने पार्लिमैंटरी सेक्रेटरी से अधिक वेतन पाता है, तो यह: 
उनके सिद्धान्त के विरुद्ध है । 
कांग्र सी प्रान्तों को छोड़कर अन्य प्रान्तों में वेतन अधिक 
से अधिक ३५९००) और कम से कम २०००) दो हजार मासिक 


89 पं० जवाहरलाल नेहरू का वक़प्य “हिन्दुस्तान टाइम्स! देहली' 
२७ जुलाई १8३७ । 
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मन्त्रियों ( १([ए7830०:8 ) के लिये नियत किया गया दे । यह 
भारत की स्थिति के अनुकूल नहीं है । 

प्रत्येक देश में बेतन देश की राष्ट्रीय आय ओर सरकार"की 
आय पर निभर होता है। परंतु इस भारत देश में अत्यन्त ग़रीबी 
के होने पर भी मंत्रियों ओर अन्य कमचारियों को वेतन संसार 
के सबसे अधिक ऐश्वयंशाली ओर धनी देशों के कमेचारियों से 
अधिक मिलता है। हम यहाँ दूसरे देशों के कुछ तुलनात्मक 
अंक देते हैं, जिनसे यह ज्ञात हो जायगा कि भारत में वेतनों 
में राष्ट्र की कितनी सम्पत्ति स्वाह्य की जाती है। जापान की ग्रति 
व्यक्ति ( 7089 ९७[09 ) ओसत आय १ ८४) रुपये वार्षिक ओर 
भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय ८०) रुपये वार्षिक है । 


भारत 
रुपयों में रुपयों में रुपयों में 
नाम प्रान्त गवनर का वेतन गवने रका भत्ता मंत्री का भत्ता 


सद्रास १२०००० ४४०० , ५०० 
| बम्बई १59 अवेघ३७०० ४०० 
बंगाल नव ६०६१०० ३००० 
यू० पी० हू ३३२३३० ५०० 
पंजाब १००००० १७४१२०० 30००० 
'बिहार ११ १०८६२०० 2१०० 
'सी० पी० ७२००० १०७३०० ४१०० 
आसाम ६६००० १४२१०० ३००० 
सीमा प्रान्त १) ११५८४५० ४०० 
उड़ीसा ११ १२६६०० ४०० 
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जापान में प्रधान-संत्री को ६२२ रु० प्रति मास मिलते हैं। 
संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका संसार के धनी और ऐश्वयशाली देशों में 
शिरोमणि साना जाता है | अमेंरिका के प्रति व्यक्ति की ओसत 
आमदनी ६७६ डालर अथोत्‌ १८४४) रुपये हे। यह आमदनी 
हिन्दुस्तान की आय से २३ गुना हे। इसलिए यदि राष्ट्रीय 
आय के अनुसार वेतन नियत किया जाय तो भारत में कम- 
चारियों का वेतन अमेरिका के कम चारियों के वेतन का हछ भाग 
होना चाहिये। अमेरिका जन-संख्या की दृष्टि से भारत से छोटा 
है; सन्‌ १६३६--३७ में भारत-सरकार के वजट की आमदनी 
१,२२,७६९,४१००० रुपये अनुमान की गयी थी ओर सच 
१६३४--३६ में अमेरिका की वास्तविक आमदनी ११,२३,१४५, 
६१,४५६ रुपये थी। इस प्रकार अमेरिकन सरकार की आय 
भारत सरकार से ६ गुनी हे । 


ऐसी स्थिति में भी संयुक्त-राष्ट्र-अमेरिका ( 0. 8. 4. ) के 
अध्यक्ष का वेतन १७०६२) रुपये मासिक है ओर भारत 
का गवनर-जनरल २९३३३) रुपये प्रति-मास वेतन पाता है। 
यद्यपि ग्रेसीडेंट का पद ओर मर्यादा मारत के वायसराय 
के पद और मर्यादा से अधिक महत्वपूर्ण है। यह वास्तव में 
बड़ी विचित्र बात है कि जिस भारत देश के प्रति-व्यक्ति की 
आमदनी ८०) रुपये मासिक है, जो अमेरिका के प्रति व्यक्ति 
की आमदनी का र% भाग है ओर जिसकी सरकार की आय 
अमेरिका की सरकार का + भाग है, उसके उच्च कमचारियों का 
अनुपात से इतना अधिक वेतन ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक 
शोषण की नीति का द्योतक है। भारत में वायसराय की 
कार्यकारिणी सभा के सदस्य का वेतन ६६६७) रुपये 

६ 
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मासिक ओर अमेरिकन प्रेसीछेंट के मंत्रि-मंडल के सदस्य का 
वेतन ३४१२) रुपयेगमासिक है । न्‍्यूयाक स्टेट के गवनर को ४६८७) 
पये मासिक बेतन मिलता है ओर भारत में मध्य-प्रान्त (जो 
जन-संख्या में न्‍्ययाक स्टेट के बराबर हे ) के गवनर को ६०००) 
प्रति मास वेतन मिलता है। बंगाल के चीफ जस्टिस को ६०००) 
मासिक बेतन मिलता हे, संयुक्त राष्ट्-अमेरिका के चीफ जस्टिस 
को ४४०) रुपये मासिक वेतन मिलता है । 
इड़लड में प्रति वयक्ति की ओसत आमदनी ६३ पोंड अर्थात्‌ 
१२४०) रुपये है। यह भारत की प्रति व्यक्तिआमदनी से १४ 
गुना से भी अधिक है | आज-कतल, जब कि ब्रिटिश-मंत्रियों का 
वेतन बढ़ा दिया गया है, त्रिटिश भ्रधान-संत्री को १११११) रुपये 
मासिक वेतन मिलता है। यह वेतन वायसराय के वेतन से 
१०२२२) कम है। अर्थात्‌ वायसराय को प्रधान-मंत्री से ६१" 
प्रतिशत वेतन अधिक मिलता है । 
भारत के भ्रान्तों में प्रान्तीय स्व॒राज्य की स्थापना हो जाने के 
... . बाद मंत्रियों का प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिपदू 
सात्रया का के प्रति उत्तरदायी होना स्वाभाविक परिणाम 
उत्तदावित्व है| प्रान्तीय कार्य-कारिणी दो भागों में बॉट दी 
गयी है; एक भाग गवनर के अधीन है; गवनर 
अपने विशेष उत्तरदायित्यों का पालन करने के लिए अपने 
विशेषाधिकारों का प्रयोग करेगा ओर वह अपने कार्यों के लिए 
जो उसे इन उत्तरदायित्वों के पूरा करने के लिए करने होंगे, 
भारत-मंत्री ओर उसके द्वारा पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होगा | 
कारय-कारिणी का दूसरा भाग मंत्रियों के अधीन है ओर वे 
अपने कार्यों के लिए, पालिमेट नहीं, व्यवस्थापिका परिषद्‌ के 
प्रति उत्तरदायी हैं । 
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कांग्र सी-मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संबंध में महात्मा गान्धी 
ओर राष्टपति पं० जवाहरलाल नेहरू के 
महात्मा गान्धी के दृष्टिकोण पर भी यहाँ विचार कर लेना 
विचार अपग्रासंगिक न होगा । कांग्र स के पद-गरहण के 
बाद महात्मा गान्धीजी ने अपने एक क्षेख में 
लिखा कि- पहले मंत्री सरकार के नियंत्रण के प्रति उत्तरदायी 
थे; अबवे कांग्रेस के नियंत्रण में हैं । वे कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी 
हैं॥ * “ ' गवनेर और सरकारी कमचारी, यद्यपि उनके द्वारा अपने 
पदों से हटाये नहीं जा सकते, तथापि मंत्रियों के श्रति उत्तर- 
दायी हैँ । एक विशेष सीमा तक मंत्रियों का उन पर प्रभाव-पूर्णा 
नियंत्रण हे ।!& 


पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि 
“यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेसी मंत्रियों को 
प०जवाहरलाल कांग्रस के सिद्धान्तों का अनुसरण करना 
नेहरू के विचार पड़ेगा ओर कांग्रस या अखिल भारतवर्षीय 
कांग्रस कमेटी या काय समिति द्वारा प्रचलित 
किये गये आदेशों का पालन करना पड़ेगा । यह भी स्पष्ट है कि 
तो यह संभव है ओर न बांछनीय कि मंत्रियों के देनिक कार्यों में 
हस्तक्षेप किया जाय । *' * वे अपने निवाचकों के प्रति, व्यव- 
स्थापिका परिषद्‌ में कांग्र स-पार्टी के प्रति, प्रान्तीय व अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रान्तीय व अखिल भारतीय कांग्रेस 
काय-समिति के प्रति उत्तरदायी हैं ।”॥ 
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प्रत्येक प्रजातंत्र राष्ट्र में और विशेष रूप से उन राष्टों में 
जहाँ पालिमेंटरी शासन-प्रणाली प्रचलित है, व्यवस्थापिका 
परिषद्‌.को सर्वोपरि सर्व-शक्तिमती ओर सवोधिकारी शासतन्न- 
संस्था माना जाता है । ब्रिटेन में पार्लिमेंट सब शक्तिमती 
संस्था हे । यद्यपि पार्लिमेंटरी शासन-प्रणाली के अन्तगंत 
बहुमत-दल की सरकार होती है; परंतु वह सरकार केवल 
अपने दल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती प्रत्युत समस्त 
राष्ट्र की सरकार होने के कारण वह व्यवस्थापिका के भ्रति 
उत्तरदायी रहती है। यदि सरकार केवल अपनी पार्टी के प्रति 
उत्तरदायी रहे और अपनी पार्टी के अतिरिक्त ओर दूसरे अल्प- 
मत दलों के प्रति अनुत्तरदायी रहे तो सच्चे अर्थों में वह राष्ट्र के 
प्रति उत्तरदायी नहीं कहीं जा सकती | इस प्रकार यह सिद्धान्त 
प्रजातंत्र-वाद की भावना के अनुकूल नहीं हे। 

महात्मा गान्‍न्धी और राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू ने 
अपने वक्तडय ओर लेखों में यह कहीं भी नहीं कहा है कि 
कांग्र स मंत्रि-संडल व्यबस्थापिका परिषदों के प्रति उत्तरदायी 


होंगे। मंत्रि-मंडल के उत्तरदायित्व की यह व्याख्या प्रजातंत्न- 
भावना के विरुद्ध 


श्रीयुत के टी० शाह ने अपनी पुस्तक में लिखा है “थदि 
मंत्री - देश में राजनीतिक लोकमत के नायक- देश के शासन 
में वास्तव में लोक-भावना को प्रतिफलित करना चाहते हैं तो 
उन्हें दो उत्तरदायित्वों का पालन करना पड़ेगा; निकट में तो 


व्यवस्थापिका और गवनर के प्रति वैधानिक उत्तरदायित्व और 
यथाथ, अन्तिम, राजनीतिक उत्तरदायित्व जनता के पति । ?४ 


हि कि, पर. 8808, ए७. 60 
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. अब तक भारत की प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएं एक 
चेम्बर की थीं । परन्तु नवीन शासन-विधान ( १६३४ ) के अनु- 
सार ६ प्रान्तों में दो चेम्बरों की स्थापना हो गयी हे। शासन- 
विधान की धारा ६० में लिखा है :-- 


४(१) प्रत्येक प्रान्त में एक प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा 
होगी जिसमें सम्राठ का प्रतिनिधि गवनर, और-- 
( ) मद्रास, बम्बइ, बंगाल, संयुक्त-प्रान्त, विहार 
आर आसाम में दो चेम्बर । 
(7 ) अन्य प्रान्तों में एक चेम्बर होंगे । 

(२) जिन प्रान्तों में दो चेम्बर होंगे वे क्रमशः व्यवस्था- 
पिका-सभा ( (,588]0#9#79 (0007०)! ) और 
व्यवस्थापिका-परिषद्‌ ( ॥0878[007ए78 88070!9) 
के नाम से प्रसिद्ध होंगे और जहाँ केवल एक चेम्बर 
होगा वहाँ वह व्यवस्थापिका-परिषद्‌ नाम से श्रसिद्ध 


होगा ।” 
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40 आगे हम लेजिस्लेटिव केांसिल् को केवल “केंसिल”ः और 
लेजिस्वेटिव असेम्बन्नी को असेग्बली' नाम से सम्बोधन करेंगे जे 
“-जेखक | 
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इस विधान ने एक सबंथा नूतन परिवतेन किया है । वह यह 
कि इससे पूव सम्राट का भारतीय-शासन से इतना प्रत्यक्ष सम्पक 
नहीं था जितना कि अब हे। यह वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था है 
जिसका व्यवस्थापिका-सभा पर प्रभाव पड़ेगा । 


( १) प्रान्तीय व्यवस्था पिका-सभा का संगठन शासन-विधान 
४८ ं क 
व्यवस्थापिका-सभा का संगठन ना परिशिष्ट के अलुसार 
होगा | 
(२) प्रत्येक ग्रान्तीय असेम्बली, यदि पहले ही भंग न कर 
दी गयी, तो अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से पॉच वर्ष तक 
ए ७/ धु ऊ न] 

काय करेगी। पाँच वष समाप्त हो जाने पर असेम्बली स्वयं भंग 

हो जायगी । 


(३ ) प्रत्येक कोंसिल स्थायी संस्था होगी । उसका कभी भंग 
नही होगा । किन्तु पाँचवीं परिशिष्ट में दिये हुए नियमानुसार 
कोसिल के एक तिहाई सदस्य ग्रति तीसरे वष अवकाश ग्रहण 
करगे।- धारा ६१ 


शासन-विधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि असेम्बली 
का काय-काल केवल पाँच वर्ष तक है । गवर्नर को भी यह अधि 
कार नहीं है कि वह उसका जीवन-काल बढ़ा सके। दूसरी ओर 
कोंसिल ( अपर चेम्बर ) स्थायी संस्था बना दी गई है । 


श्वेत-पत्र ( ४४)॥४७ 2807 ) का यह प्रस्ताव था कि केवल 
बंगाल, संयुक्त प्रान्त और बिहार में ह्वितीय 

द्वितीय चेम्बर चेम्बर की स्थापना की जाय; संयुक्त कमेटी ने 
है यह सिफ़ारिश की कि इनके साथ-साथ बम्बई 
ओर मद्रास में भी द्वितीय चेम्बर की स्थापना की जाय । पार्लि- 
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मैंट ने शासन-विधान एक्ट को पास करते समय इस सूची में 
आसाम को भी जोड़ दिया । श्वेत-पत्र का यह' प्रस्ताव था कि 
प्रौन्‍्तीय व्यवस्थापिका ( 3-598779/9 ॥+2879][#0778 ) को यह' 
अधिकार दे दिया जाय कि दस साल के बाद वह अपनी 
क्ेजिस्लेटिव कोंसिज्ञ को नष्ट कर सके और प्रान्तीय असेम्बत्ी 
क्राउन' के समत्ष इस प्रकार का प्रस्ताव कर सके कि प्रान्त में 
बे ० कप ख आप 
कोसिल की स्थापना की जाय। संयुक्त-कमेटी ने श्वेत-पत्र के 
इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया ओर यह सिफारिश की कि 
में च्ये कप 
ग्रान्तीय व्यवस्थापिक्रा सभा को प्रान्त में कॉसिल के विनाश या 
स्थापना का अधिकार नहीं दिया जाय किन्तु उसे यह विशेष- 
अधिकार दिया जाय कि वह गवनर के पास उपरोक्त आशय का 
हि पे बे 5, के] 
प्रस्ताव इसलिए भेजे कि उसे वह पार्लिमेंट के पास भेज दे । 


सर तेजबहादुर सम्र ने संयुक्त-कमेटी के सामने अपने 
आवेदन-पत्र में द्वितीय चम्बर का विरोध किया। सायमन- 
कमीशन ने भी ट्वितीय चेम्बर का विरोध किया । सायमन-कमी 
सन ने भी द्वितीय चेम्बर की स्थापना के. लिए सिफ़ारिश नहीं 
की थी। प्रान्तीय सरकारों में से ५ सरकारें ह्वितीय चेम्बर की 
स्थापना की विरोधिनो थीं । 


सर तेजबहादुर सम्रू का कथन है कि “यह पूर्णतः सत्य है 

कि जहाँ प्रमुख जमींदार हैं, वहाँ द्वितीय चेम्बर 

सर तेजबहादुर की स्थापना के लिए माँग है परंतु लोकमत इस 
सप्र की प्म्माते माँग को स्वीकार नहीं करता । व्यक्तिगत रूप 
जे से मुझे सनन्‍्देह है कि .ह्वितीय चेम्बर स्वतः 

_ जमीदारों या दूसरे अनुदार वर्गों के हितों की रक्षा कर सकेंगे । 
मुझे इसमें भी सन्देह है कि आज ज़मीदार ब्रगे की जैसी दशा 
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है, वेसी दशा में वह अपर चेम्बर के उत्तरदायित्वों को पूरा करने 
के लिए वेसे ही यथेष्ट संख्या में सदस्य दे सकेगा जैसे कि दूसरे 
देशों में होते हैं। और न मुझे यही विश्वास है, जेसा कि सर 
मालकमहेली को प्रतीत होता है, कि व्यापारी-वर्ग या न्‍्याय- 
विभाग से अवकाश-प्राप्त सदस्यों में से यथेष्छ योग्य सदस्य मिल 
सकेंगे । यदि छ्वितीय चेम्बर का कायये एक संशोधक-संस्था के 
समान होगा, तो में भारत के प्रान्तों में यह आशा नहीं करता कि 
उनसे यह परिणाम निकलेगा । दूसरी ओर यदि द्वितीय चम्बरों 
का काय 'हे लोअर चेम्बरों द्वारा शीघ्रता से पास किये हुए कानूनों 
पर प्रतिबंध लगाना तो उस खतरे को, जो किसी तरह भी काल्प- 
निक नहीं है, न भूल जाना चाहिये कि द्वितीय घेम्बर प्रगतिशील 
सामाजिक नियमन व व्यवस्था के मार्ग में बड़े बाधक होंगे ओर 
इस प्रकार उनमें ओर लोअर हाउस एवंम लोकमत में विरोध 
होगा । इससे प्रान्त की आय पर भी बड़ा बजन आ जायगा ।”& 
प्रत्येक प्रान्त की असेम्बली या असेम्बली एवं कोंसिल का 

े अधिवेशन एक वर्ष में एक बार अवश्य होगा। 
व्ववस्थाधका सभा एक अधिवेशन की अन्तिम बेठक और दूसरे 
के अधिवेशन अधिवेशन की प्रथम बेठक के बीच में १९ मास 
का अन्तर न होगा । गवर्नर चेम्बर या चेम्बरों 

के अधिवेशन आमंत्रित करेगा; चेम्बर या चघेम्बरों को अनिश्चित 
काल के लिए स्थगित करेगा और अपेम्बल्ली को भंग करेगा | 
.._ गबनर असेस्ब॒ली, कोंसिल या दोनों के संयुक्त-अधिवेशन में 
भाषण देगा । ओर इस कार्य के लिए वह सदस्यों की उपस्थिति 
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के लिए आदेश करेगा । गवनर किसी बिल के साथ संदेश भी 
भेज सकता हे। धारा ६३ 


प्रत्येक मंत्री और एडवोकेट-जनरल को असेम्बली ओर 
... कोंसिल में भाषण देने और कार्यवाही में भाग 
मेत्री और लेने का अधिकार होगा। बे व्यवस्थापिका 
एडवोकेट-जनरल सभा की किसी समिति के सदस्य बन जाने पर 
उसकी कायवाही में भाग ले सकेंगे। परन्तु 

इस कारण उनको मत देने का अधिकार न होगा। 


प्रत्येक प्रान्तीय असेम्बली अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष 
( 5939 70०) और जपवाध्यक्ष ( 7009ए9 
अध्यक्ष आर अधान 9|)20800॥ ) चुनेगी; जब-जब ये पदरिक्त हो 
जायेंगे तब-तब असेम्बली रिक्त पदों की पूर्ति 
के लिए चुनाव करेगी । 


यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष असेम्बली के सदस्य न रहेंगे तो' 
वे अपना पद-त्याग देंगे; वे किसी भी समय गवनेर को त्याग-पत्र 
भेजकर अपना पद-त्याग सकेंगे; वे असेम्बली में उपस्थित सदस्यों 
के बहुमत द्वारा स्वीकृत अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा अपने पद्‌ 
से हटाये जा सकेंगे । ऐसा प्रस्ताव उस समय तक प्रस्तुत नहीं 
किया जा सकेगा जब तक कि १४ दिन की सूचना पहले से न 
दी गयी हो । जब असेम्बली भंग हो जायगी तो अध्यक्ष पद- 
त्याग नहीं करेगा । असेम्बली के भंग हो जाने के बाद असेम्बली 
की प्रथम बैठक से पूर्व वह पद्‌-त्याग करेगा। जब स्पीकर का 
पद रिक्त रहेगा, तो उस पद के कार्य उपाध्यक्ष द्वारा संपादन 
किये जायँगे । यदि डिप्टी स्पीकर का पद भी रिक्त होगा तो 
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गवनेर द्वारा नियुक्त असेम्बली के सदस्य द्वारा उसके काय किये 
जायँगे | असेम्बली की किसी बेठक में स्पीकर की अनुपस्थिति 
में उपाध्यक्ष और यदि वह भी उपास्थित न हो, तो वह व्यक्ति 
जो असेम्बली की कारयवाही के नियमों के अनुसार नियत किया 
गया हो, यदि ऐसा व्यक्ति भी उपास्थित न हो, तो वह व्यक्ति 
जो असेम्बली द्वारा निश्चित किया जायगा; अध्यक्ष के कार्यों का 
संपादन करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन मिलेगा जिसका 
धारण असेम्बल्ली करेगी | कोंसिल के लिये प्रधान (2/88ं- 
68090 ) ओर उप-प्रधान ( स्‍00-9णए9 8शंत० ) का चुनाव 
किया जायगा। इस संबंध में उपरोक्त नियम प्रयोग में लाये 
जायगे। 


कोरम--्रत्येक चेम्बर या दोनों चेम्बरों के संयुक्त श्रधि 
वेशन में प्रत्येक प्रश्न का निय चेम्बर में उपस्थित सदस्यों के 
बहुमत से होगा । अध्यक्ष या प्रधान अपनी सम्मति नहीं देंगे। 
किन्तु जब दोनों पक्षों की सम्मतियाँ समान होंगी तो अध्यक्ष 
या ग्रधान को अपनी एक निर्णायक सम्प्रति देने का अधिकार 
होगा । यदि चेम्बर में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होगा 
तो भी चेम्बर को अपनी कार्यवाही संचालन करने का अधि- 
करार होगा। यदि बाद में जाँच करने पर यह ज्ञात हो जाय 
कि उसकी कायवाही *'सें एक ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया या 
सम्मति दी जिसे ऐसा करने का अधिकार न था, तो प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका की कायवाही अवेध नहीं मानी जायगी। यदि 
असेम्बली ओर कोंसिल के अधिवेशनों में क्रमशः + और १० 
सदस्य उपस्थित न होंगे तो अध्यक्ष और प्रधान को यह अधि- 
करार होगा कि वे अधिवेशनों को स्थगित कर दें । 
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शपथ---असेम्बली या कौंसिल के प्रत्येक सदस्य को 
अपना स्थान प्रहण करने से पूर्व गवनेर या अन्य किसी अफ़सर 
के सामने चौथी परिशिष्ट के अनुसार शपथ लेनी होगी । 


रिक्वि-स्थान--कोई व्यक्ति असेम्बली और कोंसिल दोनों 
का सदस्य नहीं बन सकेगा | गवनर द्वारा बनाये हुए नियमा- 
नुसार उसे, यदि वह दोनों का सदस्य चुना गया हो, एक 
चेम्बर की सदस्यता से त्याग-पत्र देना होगा। कोई व्यक्ति 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा ओर संघीय उ्यवस्थापिका सभा 
दोनों का सदस्य नहीं बन सकेगा । यदि कोई व्यक्ति दोनों का 
सदस्य चुन लिया जायगा और वह पहले से ही संघीय व्यवस्था- 
पिका सभा की 'सीठ' से त्याग-पत्र न देगा तो प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका सभा में उसका स्थान रिक्त हो जायगा। यदि किसी 
चेम्बर का सद्स्य/-- 
(१) ६६ धारा में वर्शित अयोग्यताओं के कारण अयोग्य हो 
ज्ञाय; या; 
(२) सदस्यता से लिखित त्याग पत्र गवनर को दे दे, तो उसकी 
थीट' रिक्त हो जायगी । 
यदि घचेम्बर की आज्ञा के बिना उसका कोई सदस्य उसकी 
समस्त बैठकों से ६० दिनों तक अनुपस्थित रहेगा, तो उसकी 
सीट रिक्त हो जायगी। किन्तु उपरोक्त दिनों की गणना करते 
समय वह क्षबधि सम्मलित नहीं की जायगी जिसमें चार से 
अधिक दिन तक चेम्बर स्थगित रहा हो । 


सदस्यता के लिए अयोग्यताएं--निम्न लिखित व्यक्ति 
असेम्बली या कौंसिल के सदस्य नहीं चुने जा सकेंगे -- 
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फकलरीजआमक भक्त का नह. जमे काऔफ हक 


(१) यदि कोई व्यक्ति भारत में सम्राद ( क्राउन ) के अधीन 
किसी वेतनिक पद्‌ पर होगा; किन्तु यदि व्यवस्थाप्रिका 
सभा ने अपने 'एक्ट' द्वारा ऐसी अयोग्यताओं को दूर 
कर दिया हो, तो वह सदस्य हो सकेगा । 


(२ ) यदि वह पागल हो और उपयुक्त न्यायालय ने उसे ऐसा 
घोषित कर दिया हो । 


(३ ) यदि वह ऐसा दिवालिया हो जिसे न्यायालय द्वारा मुक्त 
न किया गया हो । 

(४) यदि उसे ग्रान्तीय स्व॒राज्य की स्थापना से पूष या बाद 
में न्यायालय द्वारा अपराधी या चुनाव-संबंधी कार्यवाही 
में अपराधी घोषित कर दिया गया हो; यदि प्रान्तीय 
क़ानून या कोंसिल आडेर में उल्लिखित अबधि व्यतीत 
होगयी हो, तो यह सदस्य बन सकेगा। 


(४ ) यदि प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना से पूवव या बाद में कोई 
व्यक्ति ब्रिटिश-भारत या किसी संघीय देशी राज्य में 
अपराधी घोषित कर दिया गया हो ओर कालेपानी या 
दो वष के लिए क़ेद की सजा दी गयी हो । किन्तु उसकी 
मुक्ति के बाद पाँच साल या इससे कम ( जिसे गवर्नर 
निश्चय करेगा ) समय “बीत गया हो, तो वह मेम्बर हो 
सकेगा । 


(६ ) यदि कोई उस्मेदवार नामज़द कर लिया गया हो या इस 
प्रकार नामज़द उस्मेदवार का चुनाव-एजेंट हो जिसने 
नियत ससय के भीतर नियमानुसार चुनाव के व्यय का 
विवरण दाखिल न किया हो, तो वह्‌ उस ससय से & वर्ष 
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तक अयोग्य साना जायगा और संघीय अथवा प्रान्तीय 
किसी भी चुनाव में भाग न ले सकेगा। 


( ७ ) कोई व्यक्ति ग्रान्तीय व्यवस्थापिका के किसी चेम्बर का 
सदस्य उस समय नहीं हो सकता जब तक कि वह किसी 
फ़ोजदारी-अपराध के लिए क्रेद में हो या कालेपानी में । 


(८) उपरोक्त पेर (४ ) ओर (५) में वर्णित अयोग्यताओं के 
कारण चेम्बर के किसी सदस्य का स्थान उस समय रिक्त न 
समझा जायगा जब तक कि उस तिथि से तीन मास 
व्यतीत न हो गये हों ओर यदि इस बीच में उसने कोई 
अपील या अर्जी दाखिल की हो, तो जब तक उसका 

निणेय न हो जाय, वह बराबर सदस्यता का अधिकारी 
रहेगा । परन्तु वह चेम्बर के अधिवेशन में, इस काल में, 
न तो स्थान ग्रहण करेगा ओर न सम्मति ही*“देगा। 


(६ ) संघीय या प्रान्तीय मंत्री बेतनिक-पद (०7०७ ०! 97०॥0) 
ग्रहण करने पर भी सदस्यता के अयोग्य न होगा । 


(१० ) यदि कोई उपरोक्त वर्णित अयोग्य व्यक्ति (९०४ 
(५७॥॥00 ) प्रान्तीय असेम्बली या कोंसिल में सदस्य 
की हैसियत से बेठेगा था सम्मति देगा तो उसे प्रत्येक 
दिन के लिए ४००) पाँच सो रुपये दंड देना पड़ेगा । 


नवीन शासन-विधान में सदस्य की भाषण स्वाधीनता की 
रतक्ता के लिए स्पष्ट रूप से धारा ७१ में उल्लेख 
किया गया है। प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 
विशेषाधिकार के प्रत्येक सदस्य को व्यवस्थापिका सभा या 

उसकी किसी समिति ( (079777॥0868 ) में 


सदस्यों के 
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. सामान्य व्यवस्थापक काथवाही १ 


' आर्थिक क़ानूनी मसविदों को छोड़कर अन्य सब प्रकार के. 
क़ानूनी मसविदे ( 3]]3 ) प्रान्त के किसी भी चेम्बर में रक्खे 
जा सकते हैं; चेम्बर के स्थगित किये जाने से कोई प्रस्तुत बिल 
गिर ( 7.8])83 ) नहीं सकेगा । 


वह बिल जो कोसिल में विचाराधीन हा और असेम्बतीः 
द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो तो असेम्बली के भंग हो जाने 
का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि कोई बिल असेम्बली 
में विचाराधीन हो या असेम्बल्ी द्वारा स्वीकार कर लिया गया 
हो ओर कोंसिल में विचाराधीन हो, तो असेम्बली के भंग हो 
जाने से वह बिल गिर जायेगा । 


जिस प्रान्त में दो चेम्बर हों, उस प्रान्त में बिल उसी समय' 
स्वीकृत समका जायगा जब कि वह ज्यों का 
बिल का स्वीकृति त्यों या ऐसे संशोधनों के साथ जिनको दोनों 
चेम्बर स्वीकार करें, दोनों चेम्बरों द्वारा 
'स्वीकृत' किया गया हो | यदि काई बिल असेम्बल्ली ने पास कर 
दिया हो और वह कोंसिल में भेज दिया गया हो और उसकी 
प्राप्ति के एक वर्ष की अवधि में वह गवनेर के पास स्वीकृति के 
लिए न भेजा गया हो, तो गवनर दोनों चेम्बरों का संयुक्त अधि- 
वेशन उपरोक्त बिल को पास कराने के लिए आमंत्रित करेगा। 
किन्तु यदि गवनेर को यह प्रतीत हा कि इस बिल का सम्बन्ध: 
राजस्त्र (7५0706 ) अथवा विशेष उत्तररायित्वों से हे, तो वह 
बिना उपसोक्त १२ मास की अवधि समाप्त हुए दोनों चेम्बरों का! 
संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करेगा । 
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यदि संयुक्त अधिवेशन में उपरोक्त बिल बहुमत से पास हो 

गया तो यह समझा जायगा कि दोनों चेम्बरों 

संयुक्त अधिवेशन ते बिल को पास किया है। संयुक्त-अधिवेशन 

का अध्यक्ष लेजिस्लेटिव कोसिल का प्रधान 

( 2/290079 ) होगा उसकी अनुपस्थिति में वह व्यक्ति अध्यक्ष 

होगा जिसे कार्यवाही के नियमों के अनुसार निश्चय किया 
गया हो । 

असेम्बली या दोनों चेम्बरों द्वारा स्वीकृत बिल गबनेर की 

6 स्वीकृति के लिए भेजा जायगा। गवनेर निज 

गवनर द्वारा छ्वोेच्छा से यह घोषित करेगा कि वह (१) 

स्वीकृति. सम्राट के नाम से बिल को स्त्रीकार करता है, 

या (२) बिल पर अपनी स्वीकृति नहीं देगा 

या (३ ) बिल को गवरनर-जनरल की स्वीकृति के लिए सुरक्षित 
रकखेगा । 

जो बिल उपरोक्त रीति से गवनेर-जनरल की स्वीकृति के 

५ लिए सुरक्षित रक्खा जायगा, उस पर गवनेर 

गवनर जनरल जनरत्न अपनी (१) सम्मति देगा या (२) 

द्वारा स्वीशति सम्मति नहीं देगा या (३ ) गवनर-जनरल उसे 

सम्राट की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रक्खेगा । 


शासनादेश-पत्र ( ॥798#परकणा8 0 ॥)80000708 ॥0 
५ (५०ए०४०४ ) के ९७वें पेरा में बिल्लों की 
गवनर के लिए स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित आदेश दिया 
शासनादेश गया हैः--“गवनेर निम्नलिखित श्रैणी के किसी 
भी बिल् पर अपनी स्वीकृति नहीं देगा; किन्तु 

'बह उसे गवनर-जनरल के विचार के लिए सुरक्षित रकखेगा। 
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(१) वह “बिल” जो ब्रिटिश-भारत में प्रचलित पार्लिमेंट के 
किसी एक्ट के विरुद्ध हो या उसको रद करे 
(२) वह “बिल” जो गवनेर की सम्मति में हाईकोट के अधि- 
कारों को कम करे । 
(३) वह “बिल! जो स्थायी बन्दोवस्त ( 7७07%70०7# 
8०00977०76 ) में परिवतन करे; 
(४ ) वह बिल” जिसका संबंध भेद-भाव ( 98ठ77- 
79707 ) से हो; 
गवनेर या गवनर-जनरल द्वारा स्वीकृत किसी भी बिल को 
_.... [स्वीकृति देने के १२ मास की अवधि 
समाट का वशपाधकार के भीतर सम्राट अस्वीकार कर सकता 
हे ५ 
; गवर्नर गज़ट में इस अस्वीकृति की 
शीघ्र ही सूचना प्रकाशित करेगा; और उसी समय से “एक्ट! 
अवेध माना जायगा । 
२---आध्िक व्यवस्थापक कार्यवाही 
गवनर की सिफ़ारिश के बिना नवीन कर लगाने वाला 
प्रस्ताव या सरकारी आय को ख़च करने वाला, तथा अथ-संबंधी 
अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा। 
गवनर प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिए प्रधान-मंत्री द्वारा बजट 
प्रस्तुत करायेगा । बजट में प्रथक्‌-प्रथक्‌ निम्न 
हज लिखित बातें होंगीः--( १ ) वह व्यय जिस 
पर सम्मति नहीं ली जायगी; ( २ ) वह व्यय 
जिस पर सम्मति ली जायगी; बजट में वह रक्तम भी दिख- 
लायी जायगी जिसे गवर्नर अपनी इच्छा से विशेष उत्तरदायित्वों 
ध् 
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करता 


को पूरा करने में ठयय करेगा । प्रथम भाग पर प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका-सभा को सम्मति देने का अधिकार न होगा । इसमें निम्न 
लिखित महदें सम्मिलित हैं :-- 


( १) गवनर का वेतन ओर वृतियाँ ओर उसके पद से संबंध 
... रखने वाले अन्य व्यय । 
(२) ऋण का वह भाग जो प्रान्तों से वसल किया जायगा । 
३) मंत्रियों ( ॥॥78808 ) और एडवोकेट-जनरल का वेतन 
ओर बृतियाँ । 
(४ ) हाईकोटे के जजों के वेतन ओर वृतियाँ । 
(४ ) प्रथक्‌ प्रदेशों (/४०गकत ८४४8 ) के राज्यन्यबंध का 


व्यय । 
(६ ) न्यायालय या पंचायत की किसी डिग्री को अदा करने के 
लिए घन । 


उपसेक्त महों में से (१) का छोड़कर अन्य सबों पर व्यव- 
स्थापिका-सभा में विचार किया जा सकेगा, परंतु उन पर 
सम्मति नहीं ली जायगी। इसी श्रेणी के खर्चों का अजुमान- 
पत्र जिस पर असेम्बल्ली सम्मति दे सकेगी, व्यवस्थापिका असे- 
म्बली में सहायता के लिए माँगों के रूप में पेश किया जायगा | 
असेम्बली को यह अधिकार होगा कि वह उन्हें स्वीकार करे, 
अस्वीकार या उनमें कमी करे। गवनर की सिफ्तारिश के बिना ऐसा 
कोई बिल व्यवस्थापिका-सभा में पेश नहीं किया जाझगा जो व्यय 
से संबंध रखेगा ओर निम्नलिखित मामलों में गवनेर की 
सिफ़ारिश के बिना कोई बिल या संशोधन श्रस्तुत नहीं किया 
जायगा $-- 
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(१ ) कोई टेक्स बढ़ाना या जारी करना । 
( का ) प्रान्त के ऋण या आर्थिक ज़िम्मेदारी ( (000890078 ) 
के संबंध में नियम बनाना या बने हुये नियमों में संशो- 
घन करना । 


( ३) बजट की किसी रक़म को बोट से सुरक्षित करने के लिये 
प्रस्ताव या संशोधन । 


७ के के 
गदनर के व्यवस्थापक विशेषाधिकार 


पालिमेंटरी संयुक्त-कमेटी की यह सम्मति है कि “गवनेर के 
विशेष उत्तरदायित्यों ( 598८॑गा ॥०8007ञ788 ) को उचित 
रीति से पूरा करने के लिए विशुद्ध काय-कारिणी का काय ही 
पर्याप्त न होगा; कुछ विशेष परिस्थितियों में यह आवश्यक होगा 
कि उसे विशेषाधिकार दिये जायें | 
पहले शासन-विधान के अनुसार गवनर को, प्रान्तीय व्यव- 
शक शर आ स्थापिका-सभा द्वारा किसी भी अस्वीकृत 
गवनर के एक्ट क़ानून को प्रमाणित! ( (/७४॥०व4 ) करने का 
अधिकार था और इस प्रकार प्रमाणित बिल 
व्यवस्थापिक सभा का एक्ट” माना जाता था । वत्तेमान शासन- 
विधान में यह स्पष्ट उल्लेख हे कि गवनर क़ानून ( 0०४ ) बना 
सकेगा । गवनर किसी भी समय जब आवश्यकता प्रतीत हो तब 
असेम्बली या दोनों चेम्बरों को संदेश द्वारा उन परिस्थितियों की 
सूचना दे सकेगा जिनके कारण वह 'एक्ट' बनाने के लिए वाध्य 
हुआ है । गवनर 
(१) शीघ्र ही विल को क़ानून ( 3०% ) का रूप देगा या 


(२) संदेश के साथ क़ानून के मशविदे को भेज देगा । 
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यदि गवनर संदेश के साथ बिल का मशविदा भेजेगा, तो एक 
मास के बीत जाने पर वह उसे क़ानून (एक्ट ) का रूप 
दे सकेगा | 


प्रान्तीय सरकार दो प्रकार के आर्डीनिन्स-अस्थायी क़ानून-- 
प्रचलित कर सकेगी । प्रथम प्रकार का आर्डी- 
दो अकार के तलेन्स' गवनर अपनी जिम्मेदारी पर अपने विशेष 
अआउडनिन्सः उत्तरदायित्वों को पूर करने के लिए जारी 
करेगा; द्वितीय प्रकार के आर्डीनेन्स मंत्रियों की 

सलाह से जारी किये जायेंगे । 


१--गवरनंर किसी भी समय; जब प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
धिवे हक बे 
सभा का अधिवेशन न हो रहा हो, यह समभे कि ऐसी परि- 
स्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो 
रु बी कक 
गया है कि शीघ्र ही काय किया जाय तो वह आर्डीनिंस जारी 
कर सकेगा; किन्तुः-- 


( १ ) यदि इस शासन-विधान के अन्तगत किसी बिल की 
धाराएं ऐसी हों कि जिनके कारण बिल को प्रस्तुत करने से पथ 
गवनर या गवनर-जनरल की स्वीकृति लेनी आवश्यक हो और 
ऐसी ही धाराएं “आर्डीनेंस' में भी हों, तो गवनर आर्डीनेंस 
जारी करते समय आत्म-निण;य का प्रयोग करेगा । 


(२ ) यदि आर्डीनेंस में ऐसी घाराएँ हैं कि जो यदि बिल 
के रूप में हातीं तो गवनर-जनरल की पूव स्वीकृति आवश्यक 
होती, तो गवनर गवनर-जनरल के आदेश के बिना आर्डनेंस 
प्रचलित नहीं करेगा । 
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२--इस धारा के अनुसार जो आर्डानिंस जारी किया जायगा 
कप 
उसका प्रभाव वेसा ही होगा जेसा कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
सभा क॑ क़ानून का; किन्तु+-- 


(१ ) बह प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के समन्न भस्तुत किया 
जायगा ओर व्यवस्थापिका सभा के पुनः अधिवेशन के 
प्रारम्भ से ६ सप्ताह की अवधि समाप्त हो जाने पर आर्डी- 
नेंस का काई प्रभाव न रहेगा या असेम्बली द्वाया आर्डनिंस 
के विरुद्ध प्रस्ताव पास होने और कोंसिल द्वारा सहमति 
प्रकट करने पर वह तुरन्त ही कोई प्रभाव न रखेगा । 


(२) सम्राट प्रान्तीय व्यवस्थापिका के क़ानून की तरह उसे रह 
कर सकेगा । 


(३ ) गवनर उसे किसी भी समय वापस ले लेगा । 


(४ ) यदि आर्डानेंस में किसी ऐसी धारा का उल्लेख हे जिसे 
यदि व्यवस्थापिका सभा के क़ानून का रूप दिया जाय तो 
वह क़ानून-विरुद्ध होगी, तों ऐसा आर्डीनिंस अवध 
( ५०४६ ) होगा । 


यह आर्डनिंस प्रथम श्रेणी के हैं। इनके अतिरिक्त गवनर 
भी अपने विशेष उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए आर्डीनिंस जारी 
कर सकेगा। ऐसा आर्डनेंस ६ मास तक जारी रह सकेगा । 
पूसरे आर्डीनिंस द्वारा यह आर्डीनेंस ६ मास के लिए पुनः जारी 
किया जा सकेगा। ऐसा आर्डानेंस वही प्रभाव रखेगा जो 
प्रभाव प्रान्हीय व्यवस्थापिका सभा का एक्ट रखेगा | किन्तु: 


(१) सम्राट को यह अधिकार होगा कि वह उसे अस्वीकार 
कर दे । 


१०२ & नवीन भारतीय शासन-विधान $# 


शक जया+फत पी '# कह पक ४ #५#* ७ ९4१%// ६ ' ९७५ हा '(७/ '५४ 


(२) गवनर उसे किसी भी समय वापस ले लेगा । 


(३ ) यदि कोई आर्डनिंस किसी पूब--प्रचल्लित आर्डीनिंस की 
अवधि बढ़ाने के लिए ज़ारी किया गया हे, तो वह तुश्त 
ही गवनर-जनरल द्वारा भारत-मंत्री के पास भेज दिया 
जायगा और वह उसे पार्लिमेंट के दोनों चेम्बरों के सामने 
पेश करेगा । 

उपरोक्त आर्डीनिंस जारी करते समय गवनर स्वेच्छा 

(]78 तांइ०छग०7 ) का प्रयोग करेगा; परतु 

| ऐसा काय वह गवनर-जनरल की सम्मति से 

का सम्मति. करेगा। यदि समयाभाव से सम्मति प्राप्त 

न हो सकेगी तो वह आर्डानिंख जारी कर देगा, 

किन्तु ऐसी स्थिति में गवनर-जनरल आर्डनिंस को वापस लेने 

का आदेश कर सकता है और तदनुसार वह वापस कर लिया 
जायगा । 
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गवर्नर-जनरल 


विधान की विफलता 


गवर्नर का धोषणा प्रकाशित करने का अधिकार-- 
शासन-विधान के विफल होने की दशा में किसी भी समय जब 
कि शासन-विधान के अनुसार आनन्‍्त का शासन संचालन नहीं 
हो सके, तब गवनर शासन-विधान की दशा ६३ के अनुसार 
घोषणा ( 720000779707 ) द्वारा-: 
(१) यह घोषणा कर सकता है कि घोषणा में वर्शित काय 
गवनेर की स्वेच्छानुसार किये जायुँगे; है 
(२) प्रान्तीय सरकार की किसी भी संस्था के समस्त या कुछ 
अधिकारों या अधिकार को ग्रहण कर लेगा । किन्तु वह; 
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( ) हाइकोट के अधिकारों को ग्रहण नहीं कर सकेगा । 


(३ ) इस प्रकार की घोषणा किसी अन्य घोषणा द्वारा रद्द या 
परिवतित की जा सकेगी। 


(॥॥ ) ऐसी घोषणा शीघ्र भारत-मंत्री के पास भेज दी जायगी 
ओर बह उसे पार्लिमेंट के समज्ष रखेगा । 

(7 ) यह घोषणा ६ मास तक प्रभाव रख सकेगी । 

(९ ) यदि पार्लिमेंट के दोनों चेम्बर उपरोक्त घोषणा को एक 
प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लेंगे ओर प्रस्ताव द्वारा उसका 
जारी रखना पसंद करेंगे तो वह उसकी अवधि समाप्ति 
के बाद ओर १ साल तक अपना प्रभाव रखेगी । 


(४) ऐसी घोषणा ३ साल से अधिक किसी की दशा में अपना 
प्रभाव नहीं रखेगी । 

(एं) यदि गवनेर घोषणा के अनुसार व्यवस्थापक अधिकारों 
का प्रयोग क़ोनून-निर्माण के लिए करेगा तो उसके द्वारा 
निर्मित क़ानून घोषणा की अवधि समाप्त होने के बाद 
दो वर्ष पयन्त जारी रहेंगे; किन्तु उपयुक्त व्यवस्थापिका 
सभा द्वारा रद किये जाने पर उनका प्रभाव न रहेगा । 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के अधिकार 


शासन-विधान (१६३४ ) की धारा ६६ (१) के अनुसार 
न्तीय व्यवस्थापिका सभा प्रान्त या उसके किसी भाग के लिए 
क़ानून निर्माण कर सकेगी । कोई संघीय क़ानून केवल इस आधार 
पर अवेध ( 777०00 ) नहीं माना जायगा कि वह वाह्म प्रादेशिक 
( आहएक 0009 0.00/४४00 ) प्रभाव रखेगा ओर निम्न- 
लिखित व्यक्तियों के संबंध में लागू दोगाः-- 


शी 
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(१) भारत के किसी भाग में ब्रिटिश प्रजा ओर क्राउन' के 
कमंचारी; या 

(२) ब्रिटिश प्रज्ञा जो भारत के किसी भाग में रहती हो; था 

(३) उन जलयान ओर वायुयान के व्यक्तियों पर जिनकी 
ब्रिटिश भारत या किसी संघीय .राज्य में रजिष्टी की 
गयी हो; या 

(४ ) संघीय दशी राज्यों की प्रजा पर; या 

( ४ ) जल, स्थल ओर आकाश सेना संबंधित व्यक्तियों पर; 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा किन विषयों क॑ संबंध में क़ानून 

निर्माण कर सकेगी, इसका उल्लेख शासन-विधान की धारा १०० 

में किया गया हैे;-- 

(१ ) संघीय व्यवस्थापिका सभा को शासन-विधान की सातवीं 
परिशिष्ट की सूची, सं० १ में वर्शित विषयों के संबंध में 
क़ानून बनाने का अधिकार हागा। यह “संघीय व्यवस्था- 


पक सची' के नाम से प्रसिद्ध है । 


(२ ) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा को भारतीय शासन-विघान की 
सातवीं परिशिष्ट की सची सं०२ में वर्णित विषयों के 
संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा। यह “प्रान्तीय 


व्यवस्थापक सूची” के नाम से प्रसिद्ध है । 


(३ ) संघीय ओर ग्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं को सातवीं 
परिशिष्ट की सची सं? ३ में वर्शित विषयों के संबंध में 
क़ानून बनाने का अधिकार होगा । यह “श्रामान्य व्यव- 


स्थापक सूची” कहलायेगी। 
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संघीय व्यवस्थापिका उपरोक्त पेरा २ में वर्णित विषयों के 
संबंध में क़ानून बना सकेगा, परन्तु भ्रान्त या उसके किसी भाग 
के लिए नहीं । 

जो विषय सामान्य राष्टीय हित के हैं उनके संबंध में केवल 
संघीय व्यवस्थापिका को क्रानून बनाने का अधिकार हे; 
किन्तु जो विषय केवल प्रान्तिक महत्व रखते हैं, उनके संबंध में 
क़ानून बनाने का अधिकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा को दिया 
गया है । 

कुछ ऐसे सामान्य विषय हैं जिनका संघीय ओर प्रान्तीय 
दोनों हितों से संबंध है। उनके संबंध में दोनों व्यवस्थापिका- 
सभाओं को अधिकार दिये गये हैं; किन्तु शासन-विधान की 
धारा १०७ के अनुसार ही क्रानून बन सकेंगे । धारा १०७ इस 
प्रकार हैः-- 

“४( १ ) यदि प्रान्तीय क्वानून की कोई घारा उस संघीय क़ानून 
की धारा के विरुद्ध है जिसे संघीय व्यवस्थापिका को 
बनाने का पूरा अधिकार हे, या वर्तमान भारतीय क्रानून 
( जा सामान्य व्यवस्थापक सची' सख्या तीन से सबंध 

खने वाले विषयों के संबंध में ) के विरुद्ध हे, तो संघीय . 
क़ानून या भारतीय क्रानून ही जारी रहंगा ओर प्रान्तीय 
क़ानून का वह प्रतिकूल भाग अवेध माना जायगा ।” 

८४( २) यदि “सामान्य व्यवस्थापक सची ' ( 0०7टपथआ 
]028809 ५० /% ) सें दिये किसी विषय के संबंध में 
प्रान्तीय क़ानून की कोई धारा पूर्व संघीय क़ानून या 
वतंमान भारतीय क़ानून के विरुद्ध है, तो, यदि प्रान्तीय 
क़ानून गवनर-जनरल के विचार के लिए सुरक्षित किया 
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गया है या सम्राट की स्वीकृति के लिए सुरक्षित है, ओर 
गवनर-जनरल या सम्राट ने अपनी स्वीकृति ( 8४8७7 ) 
दे दी है, तो उस ग्रान्त में प्रान्तीय क़ानून साना जायग्रा । 
परंतु संघीय व्यवस्थापिका किसी भी समय इस विषय में 
क़ानून बना सकगा। किन्तु गवनर-जनरल की पूव'स्वीकृति 
के बिना संघीय व्यवस्थापिका के किसी भी चम्बर में 
कोई ऐसा बिल या संशोधन ग्रस्तुत नहीं किया जायगा 
जो किसी ग्रान्तीय क्वानून के म्रतिकूल होगा ।” 


“&( ३ ) यदि संघीय देशी राज्य के क़ानून की कोई धारा उस 
संघीय क़ानून के ग्रतिकूल होगी, जो संधीय देशी राज्य 
में जारी होगा, संघीय क़ानून, चाहे वह देशी राज्य के 
क़ानून से पहले या बाद में वना हो, जारी रहेगा ओर 

शी राज्य का क़ानून जितना उसके प्रतिकूल होगा अवेध 
माना जायगा ।” 


नवीन शासन-विधान ( १६३४ ) की धारा १०२ के अनुसार 

गवनर-जनरल आवश्यक घोषणा ( ]0५)४8- 

'छावश्यक घोषणा ॥॥80807 त। 700 0/90॥0ए ) ग्रकाशित करके 

संघीय व्यवस्थापिका-सभा को यह अधिकार दे 

सकता है कि वह “आन्‍्तीय व्यवस्थापक-सची” में उल्लिसित 

विषयों से संबंधित क़ानून प्रान्त या उसके किसी भाग के लिए 

'बनावे । किन्तु इस आशय का कोई बिल या संशोधन गवनर- 
जनरल की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जायगा । 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा भी क़ानून बना सफेगी। किन्तु 


यदि भान्तीय क़ानून की कोई धारा संघीय क़ानून के प्रतिकूल 
'होगी तो संघीय क़ानून ही प्रचलित होगा । 


श् 
| 
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“आवश्यक घोषणा ३-- 
(१ ) किसी दूसरी घोषणा द्वारा रद की जा सकेगी | 


(२) भारत-संत्री के पास भेज दी जायगी और वह उसे पार्लि- 
मेंट के समन्ष प्रस्तुत करेगा । 

( ३ ) आवश्यक घोषणा ६ सास तक जारी रहेगी। किन्तु यदि 
इस अवधि की समाप्ति के पूष पालिंमैंट के दोनों चेम्बर 
उसे स्वीकार कर लेंगे तो अधिक दिनों तक भी जारी रहेगी | 

६ ४ ) आवश्यक घोषणा! के अन्तर्गत जो क्लानून संधीय 
व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाये जाबेंगे, वे घोषणा की 
अवधि समाप्त हो जाने के बाद ६ मास तक जारी रहेंगे । 


संधीय व्यवस्थापिका सभा दो या अधिक प्रान्तों के लिए 
कानून बना सकेगा 


यदि दो या अधिक प्रान्तों के लिए एक-सा क़ानून बनाना 
वांछनीय हो और उन प्रान्तों की व्यवस्थापिका सभाएंँ इस 
आशय के प्रस्ताव पास करें कि संघीय व्यवस्थापक सभा उनके 
लिए क़ानून बनावे, तो संघीय व्यवस्थापिका सभा उपरोक्त 
प्रान्तों के लिए कानून बना सकेगी; किन्तु ऐसा क़ानून उस प्रान्त 
की व्यवस्थापिका सभा द्वारा रद्द किया जा सकेगा या उसमें 
संशोधन किया जा सकेगा,जिसके संबंध में वह बनाया गया होगा । 
गवनेर-जनरल को यह अधिकार प्रदान किया गया हे कि 

वह संघीय व्यवस्थापिका सभा या ग्रान्तीय 

आतिाश्क व्यवस्थापिका सभा को उन विषयों के संबंध 
आपेकार भें कानून बनाने का अधिकार दे सकेगा जिनका 
उल्लेख विधान की सातवीं परिशिष्ट की किसी 
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भी सूची में नहीं होंगा। वह नवीन कर लगाने के लिए भी अधि- 
कार दे सकेगा जिसका उल्लेख तीनों में से किसी भी सची 
में न होगा। इस धारा का प्रयोग गवनर-जनरल्न स्वेच्छानु- 
सार करेगा | 


भारतीय व्यवस्थापिका सभा की मयोदाएँ 


१--पार्लिमेंट के सुरक्षित अधिकार/-- 
(१) पार्न्निमेंट को त्रिटिश भारत या उसके किसी भाग के 
लिए क़ानून बनाने का अधिकार होगा । 
(२ ) शासन-विधान निम्न लिखित मामलों में संघीय या 
प्रान्तीय ठयवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार नहीं देता-- 
() प्रभु (50५0०097 ) या राजकुल्न या सम्राट के उत्तरा- 
घधिक्रार या भारत के किसी भाग में सम्राट के प्रभुत्व 
त्रिटिश नागरिकता के क़ानून या फ्रोजी क्रानून आकाश- 
सेना-क़ानून, नाविक अनुशासन क़ानून अथवा प्राइज़कोट 
के संबंध में; क्रानून बनाना या 

(॥ ) इस शासन विधान ( १६३४ ) या उसके अन्तर्गत किसी 
कोसिल-आडेर, या शासन-विधान के अन्तर्गत भारत- 
मंत्री द्वारा निर्मित किसी नियम या गवनर-जनरल या 
गवनर द्वारा निर्मित किसी नियम में उस समय तक 
संशोधन करने का अधिकार नहीं है जब तक कि शासन- 
विधान की कोई धारा स्पष्ट रूप से उसे अधिकार न दें; या 

(४ ) किसी भी न्यायालय से अपील के लिए विशेष आज्ञा 
प्रदान करने के सम्राट के विशेषाधिकार को कम करने के 
संबंध में क़ानून बनाना । 
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गवनर-जनरल या गवनर की पूव स्वीकृति 


* ब्रिटिश भारत में व्यवस्थापिका-त्षेत्र में पार्लिमेंट तो सबसे 
ऊपर ओर शक्तिशालिनी व्यवस्थापिका सभा है ही। किन्तु 
पार्लिमेंट के विशेषाधिकार के अतिरिक्त गधनर-जनरल ओर 
गवनर को भी व्यवस्थापिका-च्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए 
बड़े शक्तिशाली अधिकार प्रदान किये गये हैं। शासन-विधान 
की धारा १०८ के अनुसार यह आवश्यक हे कि कुछ विशेष 
प्रकार के बिलों को संघीय या प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में 
पेश करने से पूव गवनेर-जअनरल या गबनर की स्वीकृति प्राप्त 
कर ली जाय । इसका स्पष्ट अथ्थ यह है कि गवनेर-जनरल या 
गवनंर उन विषयों के संबंध सें क़ानून बनाने से रोक सकेगा । 
थे विषय इस प्रकार हैं।-- 

(१) ब्रिटिश भारत सें प्रचलित पार्लिमेंट के किसी क़ानून की 
धाराओं के प्रतिकूल; या 

(२) गवनर-जनरल या गवनेर के 'एक्ट' या उनके द्वारा स्वेच्छा 
से जारी किये हुए आर्डानेंस में परिवतन या संशोधन 
आदि; या 

(३ ) उन सामलों के संबंध में जिनमें गवनंर-जनरल अपने 
विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकेगा; या 

(४ ) पुलिस के संबंध में किसी नियम में संशोधन; या 

(४ ) यूरोपियन ब्रिटिश प्रजा के संबंध में जाब्ता फोजदारी में 
परिवतंन; या 

(६ ) ब्रिटिश-सारत में न रहने वाले व्यक्तियों पर ओर ब्रिटिश- 
भारत में रहने वाले व्यक्तियों पर अधिक कर लगाना या उन 
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कम्पनियों पर अधिक कर लगाना जो ब्रिटिश भारत के 
नियंत्रण या ग्रबंध में नहीं हैं । या 
(७ ) ब्रिटेन में कर-योग्य आयके संबंध में किसी संधीय आयकर 
से मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रभावित करना । 
इसी प्रकार प्रान्तीय ज्ञेत्र में गवनर से पूव स्वीकृति प्राप्त 
करना आवश्यक है। 
व्यवस्थाविका सभाओं का संगठन 


ग्रान्तीय व्यवस्थापिका के संगठन पर यहाँ विचार करना 
आवश्यक है | प्रान्तीय असेम्बलियों का संगठन 9 अगस्त १६३२ 
को प्रकाशित साम्प्रदायिक निणय' ( (20॥7॥/7 0७४" ) 
के अनुसार किया गया हे। उपरोक्त 'निर्णय' में प्रान्तीय कौंसिलों 
के संगठन के संबंध में काई प्रस्ताव नहीं किया गया है। इस 
(निशय' में दो परिवतेत हो गये हैं;--( १) उड़ीसा-प्रान्त का 
निर्माण (२) २५ सितम्बर १६३२ ई० का पूना-पेकट । 
असेम्बलियों का आकार--प्रान्तीय असेम्बलियों का 
आकार भिन्न-भिन्न है। मद्रास में २१४५, बंबई में १७४५, बंगाल 
में २४०, संयुक्त-प्रान्त में २९८, पंजाब में १७४, बिहार में १४२, 
मध्य प्रान्त में ११२, आसाम में १०८, सीमा प्रान्त में ४०, 
उड़ीसा में ६० ओर सिन्ध में ६० सीटें हैं। इन समस्त सीठों की 
पूर्ति निवोचन द्वारा होगी । 
कौसिलों का आकार--मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त- 
प्रान्त, विहार और आसाम में अपर चेम्बर ( कौंसिल ) स्थापित 
की गयी हैं; मद्रास में ५६, बम्बई में ३०, बंगाल में ६५, संयुक्त- 
आन्त में ६०, बिहार सें ३० और आसाम में २२ सीटें हैं । बंगाल 
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चुनाव उन प्रान्तों की असेम्बली द्वारा होगा । उपरोक्त प्रान्तों में 
क्रमशः १०, ४, ५; ८, ४ व ४ सदस्य गवनर द्वारा मनोनीत 
किये जायेंगे । 
प्रान्तीय असेम्बलियों के लिए निवांचक---पूर्वे शासन- 
विधान के अन्तगंत मताधिकार ७० लाख बल्री-पुरुषों को प्राप्त. 
था । अर्थात्‌ त्रिटिश भारत की जन-संख्या का ३२% प्रतिशत भाग 
ही मताधिकार का अधिकारी था। इनमें से ३१४,००० ब्वियाँ 
मतदाता थीं । 
मताधिकार की योग्यताएं---मताधिकार की योजना: 


लोथियन-कमेटी ( मताधिकार-समिति ) की रिपोर्ट के आधार पर 
तेयार की गयी है। मताधिकार का मूल आधार साम्पत्तिक: 
योग्यता है--( लगान, मालगुजारी, आयकर, म्यूनिस्पल-कर 
इत्यादि ) । शिक्षा-संबंधी योग्यता भी एक आधार है | कुछ विशेष 
योग्यताएं महिलाओं ओर परिगणित जातियों के प्रतिनिधित्व की 
सुरत्ञा के लिए रखी गयी हैं । अवकाश-प्राप्त कमचारियों के. 
लिये भी मताधिकार दिया गया है। सम्राट की नियमित सेना 
के नान-कमीशन अफ़सरों व व्यक्तियों को भी मताधिकार दिया 
गया है। मजदूर, वाणिज्य ओर जमीदारों को भी विशेष मता- 
धिकार दिया गया हे | 

यह.अनुमान किया गया हे कि इस नवीन योजना के अनुसार 
२६,०००,०००, पुरुष और ६,०००,००० महिलाएं मताधिकार की: 
अधिकारिणी हैं। 


निर्वाचन-क्षेत्र---प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाए निप्नलिखित 
प्रथक्‌ निवांचन-क्षेत्रों द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा निर्मित होंगीः-- 
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(१) सामान्य निवाचन ज्षेत्र ( इसमें अधिकांश में हिंदू सम्मि- 
लित हैं ) । | 

(२ ) सामान्य निवांचन ज्षेत्र ( इसमें परिगणित जातियों के लिये 
स्थान सुरक्षित हैं )। 

(३ ) मुसलिम-निर्वा चन-क्षेत्र । 

(४ ) यूरोपियन। 

(४ ) एग्लोइंडियन । 

( ६ ) भारतीय इसाई। 


(७ ) सिक्‍ख | 
( ८) महिलाएं -सामान्य-त्षेत्र । 
(६) +» सिक्‍्ख | 


(१०) » . मुसल्िम | 

(११) » . एग्लो इंडियन । 

(१२) , भारतीय इसाई । 

(१३ ) ब्रिटिश व्यापार वाणिज्य व उद्योग | 
( १४ ) भारतीय व्यापार व उद्योग । 

( १४ ) ज़मीदार । 

( १६ ) मज़दूर । 

( १७ ) विश्वविद्यालय । 

( १८) पिछड़े प्रदेश । 


प्रान्तीय व्धवस्थापिका सभा के सगठन की आलोचना 


साम्प्रदायिक निर्णय के आधार पर प्रान्तीय असेम्बलियों 
का संगठन किया गया है। यह तो हम ऊपर ही लिख चुके हें 
ओर पाठकों से यह भी छिपा नहीं है कि इस साम्प्रदायिक 


का 


& प्रान्तीय व्यवस्था पिका सभा ४ ११३ 





निर्णय के परिणाम स्वरूप प्रान्तीय असेम्बली को १८ ऐसे भागों 

में बाॉँट दिया गया है कि वे सब मिलकर राजनीतिक-दलों का 

विक्रास नहीं कर सकते। पार्लिमेंटरी शासन-प्रणाल्ी के लिए 

२ या ३ बड़ी राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व अनिवाय हे। 

इसमें सन्देह नहीं कि यह साम्प्रदायिक निशय बहुत ही अरा- 

प्टीय ओर प्रजातंत्र सिद्धान्त के प्रतिकूल है। काँगस ने इसका 

शुरू से विरोध किया है । 

१--प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ जाति-गत चुनाव के आधार 
पर बनी हैं | अनेकों ऐसी जातियों को प्रथक्‌ चुनाव दिया 
गया है, जो बहुत ही अगण्य अल्पमत कही जा सकती हैं । 
इन्हें जाति-गत प्रतिनिधित्व भी धन, सम्पत्ति, सभ्यता, 
संस्क्ृति ओर जन-पघंख्या के अनुपात से अधिक दिया गया 
है | एग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, यूरोपियन प्रत्येक प्रान्त 
में हैं, परंतु प्रान्‍्त की जनसंख्या की दृष्टि से ये बहुत ही 
छोटी जातियाँ हैं । इस विभाजन से अनेकों अल्प-संख्यक 
वर्ग बन गये हैं जिनकी संरक्षा का भार गवनर पर है। इस 
प्रकार गबनेर को हस्तक्षेप करने के लिए यथेष्ट अब- 
सर मिलेंगे । 

२--प्रथक्‌ साम्प्रदायिक श्रतिनिधित्व के अतिरिक्त प्रथक्‌ वर्गे 
प्रतिनिधित्व भी दिया गया है--जमींदार, व्यापार, मजुदूर 
इत्यादि। कहना न होगा कि इन दोनों प्रतिनिधित्वों में 
पारस्परिक विरोध है। इस प्रकार गवनर इनमें सनन्‍्तुलन 
पैदा करने के लिए हस्तक्षेप करेगा । 

३ -- केवल जाति-गत और वर्ग-गत प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया 
गया है, प्रत्युत ख्री-समाज में भी ४ दल खड़े कर दिये गये 

य्य 


११७४ 
हैं । सभी स्त्रियों की समस्याएं और हित समान हैं। परंतु 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, ऐ ग्लो-इंडियन महिलाओं के प्रथक 
निर्वांचन-क्षेत्र बना कर उनमें भी क्त्रिस भेद-भाव पेदा करने 
का प्रयत्न किया गया है । क्‍ 
४--विश्वविद्यालयों को विशेष प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व प्रदान करना 
स्वथा अनुचित है । प्रान्तीय व्यवस्थापिका में जो व्यक्ति 
सदस्य चुन कर जायगे उनमें से अधिकांश इन्हीं विश्व- 
विद्यालयों में शिक्षा पाये हुए विद्वान होंगे। वे अवश्य ही 
राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति के लिए यत्नशील रहेंगे। ऐसी 
दशः में प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व देना उचित नहीं हे । 
४--इस प्रथक्‌ निर्वाचन पद्धति का सबसे बड़ा दोष तो यह है 
कि यह उत्तरदायी शासन के विकास में बाधक हे । 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में भाषा-प्रयोग-- 
शासन-विधान (१६३५ ) की धारा ८४ सें यह लिखा है कि-- 
“प्रान्त की व्यवस्थापिका सभाओं में समस्त कायवाही अगरेजी 
भाषा में होगी ।” किन्तु “चेम्बर या चेम्बरों की कारयवाही के 
नियमों में इसका विधान होगा कि जो व्यक्ति अंगरेज़ी भाषा से 
अनभिज्ञ या यथेष्ठ रूप से परिचित नहीं हैं, वे दूसरी भाषा का 
प्रयोग कर सकेंगे ।” 
नवीन शासन-विधान के अनुसार विगत फरवरी १६३७ में 
भारत के प्रान्तों में जो सामान्य निर्वाचन हुए थे उनमें कांग्रेस 
दल का बहुमत था । और अन्त में यह दल ही विजयी हुआ । 
अतः इस समय भारत के सात प्रान्तों में कांग्रेसी सरकार 
स्थापित है । विगत सितम्बर मास में प्रान्तीय' असेम्बलियों में 
भाषा के प्रश्न पर बड़ी बहस ओर बाद-विवाद रहा। इन 


8 नवीन भारतीय शासन-विधान # 


उक फेक. चलती चि+ कहकर पैक कहती फल पक ६३९ # ॥# कैसे फ/ २३ #%४ ६2 का. 
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प्रान्तीय असंम्बत्तियों में हिन्दी-भाषा-भाषी सदस्यों की संख्या 
कम नहीं हे ओर कांग्रस-दल में ऐसे सदस्यों की संख्या भी 
कम नहीं हे जो हिन्दी और अँगरेजी दोनों से परिचित तो हैं; 
किन्तु अपने विचार पहली भाषा में ही प्रकट करना चाहते हैं । 
जो सदस्य हिन्दी से परिचित हैं वे अंगरेजी न जानने के कारण 
असेम्बली में, अँगरेज्ी में कायबाही से लाभ नहीं उठा सकते । 


हाल में संयुक्त-प्रान्त की असेम्बली के स्पीकर स्वनामधन्य 
राष्ट्र-आषा हिन्दी के प्रबल समथंक माननीय बा० पुरुषोत्तमदास 
टंडन ने अपनी रूक़िद्ञ के द्वारा जिसमें उन्होंने प्रत्येक मेम्बर 
को अपने भाषण करने की भाषा का चुनाव स्वयं करने की 
स्वतंत्रता दी है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उपस्थित हो गया है । 
स्पीकर की इस रूलिड्ग को कई प्रसिद्ध पन्नों ने, जिनमें हमारे 
प्रान्त का अँंगरेज़ी देनिक लीडर” भी सम्मिलित हे, क्ानून-विरुद्ध 
ओर अवेध बतलाया । इस पर स्पीकर ने इस प्रश्न को असेम्बल्ी 
के सदस्यों के सामने रक्खा ओर मेम्बरों के एक भारी बहुमत ने 
स्पीकर की रूलिड्र का समथन किया ओर उसके अर्थ को न्‍्याय- 
संगत बतलाया । 


माननीय बा० पुरुषोत्तमदास टंडन का यह कार्ये बहुत 
प्रशंसनीय है । अन्य कांग्रसी प्रान्तों को भी इसका अनुकरण 
करना चाहिये | यह वास्तव में एक बड़ी महत्वपूर्ण वेधानिक 
परम्परा ( (१008#907० (०ए्ए०षा०7 ) स्थापित की 


गयी है । 


ख्रध्याथ ५ 


चीफ कामिश्नरों के ग्रान्‍्त 
ओर 


प्रथक-प्रदेश 
++सेस्टेलेट्र 

पू्वें शासन-विधान ( १६१६ ) के अन्तगंत कुछ प्रदेशों को 
प्रान्तीय-शासन से प्रथक्‌ कर दिया गया था । 
प्‌ गासन-विधान पहले ये प्रदेश पिछड़े हुए प्रदेश कहलाते थे 
के अन्तर्गत प्रथन ओर सपरिषद्‌ गवरनर-जनरल को यह अधि- 
प्रदेश कार दिया गया था कि वह किसी भी भ्रदश 
को पिछड़ा हआ प्रदेश! घाषित कर दे । बह 
यह भी आदेश कर सकता था कि शासन-विधान उस श्रदेश में 

परिवर्तित रूप से जारी होगा ।# 


। इन पिछड़े हुये प्रदेशों की ओर से व्यवस्थापिका-सभा में 
कोई प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं था ओर न व्यवस्थापिका-सभा का 
उन पर कोई नियंत्रण था | सपरिषद्‌ गवनर को उभक शासन- 
प्रबंध का अधिकार था । 


अलभरत+म6 अककन कल ७९4 
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जीभ हा ऋ पी कक, औीत हॉफे डी #५ छत की और की. की ताप ,ती व के कप कक, 


सायमन कमीशन की सिफ़ारिश---सायमन कमीशन 
( १६३० ) की यह सिफ़ारिश थी कि इन प्रदेशों का शासन 
भारत-सरकार को सौंप दिया जाय । ,किन्तु पार्लिमैंटरी कमेटी 
( १६३४ ) ने निश्चय-पूवक यह शिक्ारिश की कि इन प्रदेशों का 
शासन गवनंर के हाथों में दे दिया जाय और “इनके संबंध में 
मंत्रियों को सम्मति देने का वेधानिक अधिकार न होगा ।” नवीन 
शाखन-विधान की धारा ५२ ( १) के अनुसार अद्ठ प्रथक गदेशों 
के सुशासन का विशेष उत्तरदायित्व गवनर पर हे | 

प्रथक प्रदेशों की घोषणा--शासन-विधान की धारा 
६१ (१) के अनुसार प्रथक्‌ प्रदेश ओर अद्भ प्रथक्‌ प्रदेश 
( 00709]]ए 6४०]प१०९ 87०७ ) वही प्रदेश कहलायेंगे जिन्हें 
सम्राट कोंसिल आडर द्वारा प्रथक्‌ घोषित कर देगा। शासन- 
विधान के पास हो जाने के छः सास के भीतर भारत-मंत्री 
आडेर” का मशविदा पालिंमेंट के सामने पेश करेगा। सम्राट 
“कॉंसिल-आडेर' द्वारा किसी भी समय-- 
(१) यह आदेश कर सकता हे कि प्रथक्‌ प्रदेश का समस्त भाग 


या कुछ भाग अद्भ प्रथक्‌-प्रदेश या उसका एक भाग बन 
जायगा । 


(२) अद्भ प्रथक्‌ प्रदेश या उसका कोई भाग अद्ध प्रथक्‌ प्रदेश 
नहीं रहेगा । 
(३ ) प्रथक या अद्ध प्रथक प्रदेशों की सीमाओं के संबंध में 
परिवतंन किया .जा सकगा । 
(४ ) प्रान्त्रों की सीमाओं के परिवतन या नवीन प्रान्त के निमोणए 
के बाद यह घोषित किया जा सकेगा किजों प्रदेश पहले 


किसी प्रान्त में सम्मिलित नहीं था, वह अब प्रथक या अद्भध 
प्रथक प्रदेश है 


श्श्य. & नवीन भारतीय शासन-विधान & 


भले हाइंबपमकरकढक-सनक करे >क की हज #+६ मरे नटर: कह; कक जिरेक/सीफिलक्‍फ॑नममका। 


. श्रथक्‌ अदेशों का शासन-पअबन्ध--पआन्‍्त का गवनेर 
अपने प्रान्त के ऐसे किसी भी प्रदेश की शान्ति और सुशासन के 
लिए नियम बना सकेगा ओर इस प्रकार बने हुए नियम संघीय 
या प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के उन क़ानूनों को रद कर 
देंगे या उनमें संशोधन कर देंगे जो उस समय प्रदेश में प्रचलित 
होंगे । ऐसे नियम तुरन्त गवनर-जनरल को भेज दिये जॉँयगे 
ओर जब तक वह स्वीकृति नहीं देगा, तब तक उन नियमों. का 
कोई प्रभाव न होगा | प्रथक्‌ प्रदेश प्रान्त की काय-कारिणी सभा 
के अधीन हैं| ग्रान्तीय या संघीय व्यवस्थापिका सभाओं का 
कोई भी क़ानून इन प्रदेशों में उस समय तक जारी न होगा जब 
तक कि गवनर स्पष्टतः यह आदेश न कर दे कि क़ानून इन 
प्रदेशों में जारी होगा । 

गवनर स्वेच्छापूवक इन प्रदेशों का शासन करेगा। इन 
प्रदर्शों के शासन-प्रबन्ध के लिए जो घन व्यय होगा उस पर 
प्रान्तीय असेम्बली सम्मति नहीं दे सकगी । | 


कौंसिल-आडेर--३११ जनवरी सन्‌ १६३६ को 'कॉंसिल- 
आहइर' का ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ है। उससे यह ज्ञात होता है कि 
कोंसिल-आडेर में भारत-सरकार के प्रस्तावों को बिना किसी 
परिवतन के सम्मिलित कर लिया गया है। इन प्रदेशों में भारत 
के आदिम-निवासियों का अद्धू भाग बसा हुआ है। एफ प्रथक 
प्रदेश और २८ अद्ध प्रथक्‌ प्रदेश हैं । 
प्रथक्‌ प्रदेशों ओर अद्ध प्रथक्‌ प्रदेशों के चुनाव में जिन 
झिद्धान्तों के आधार पर काय किया गया है, वे इस प्रकार हैं।--- 


१--प्रथक प्रदेशों के लिए सिफ़ारिशें सीमा-प्रान्त और 'आसाम 
में सीमा-प्रदेश तक सीमित हैं; और इनमें मद्रास के 
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लीन न अनिल नन लिन जी न कियन अल सि नल नित्य हमला ही पमक्‍नजिनटलिलीन अिनभननननक कम लसनल कक हि 


पच्छिमी समुद्र तट पर स्थित लकाडिबे और भिनी-कोय 

द्वीप एवं उत्तरी पंजाब में सपिती, लाहोल सम्मिलित हैं 

जिनकी भोगोलिक स्थिति ऐसी हे कि वे प्रान्त के राज्य प्रबंध 

से अलग-से हो गये हैं । 
२--अद्भ प्रथक प्रदेशों में वे प्रदेश सम्मिलित हैं जिनमें आदिम- 

निवासी रहते हैं । 

डा० जे एच. ह्दन के विचार---डा० जे. एच हट्टन' 

(जो भारतीय जन-संख्या-रिपोट के सम्पादक ओर केन्द्रिय 
असेम्बली में आसाम की ओर से सरकारी सदस्य हैं) ने अपने 
भाषण में भारत-सरकार की नीति को निम्नलिखित ढंग से 
प्रकट किया :-- 

डा० हट्टनन ने कहाः--“आसाम में प्रथकरण शिक्षा-संबंधी 
पिछड़ी दशा के आधार पर नहीं किया गया है । कारण यह है 
कि वहाँ मेदान और पहाड़ों की जनता के हितों में परस्पर विरोध 
है; पहाड़ियों को यह भय है कि मालगुजारी, जंगलों और मछली 
के व्यवसाय के संबंध में क़ानून-निमोण के मामलों में वहु-सत 
की सम्मति का उनके आशिक हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । 


“दक्तिणी भारत के द्वीपों के संबंध में यह कहा जा सकता 
है कि कोई भी निवाचित प्रतिनिधि समुद्र में १२४ मील से २४० 
मील के निवाचन-क्षेत्र से सम्पेक रखने के योग्य न होगा, जहाँ 
कलक्टर तक दो बष में एक बार अ्रमण करता है। भाषा और 
बोली की कठिनाइयाँ ओर भी अधिक हैं। कुछ गाँवों में एक 
सड़क से दूसरी सड़क के लागों में भिन्न-भिन्न भाषाएं बोली 
जाती हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ी जातियाँ की प्राचीन रीति- 
रिवाजों के खिलाफ़ क़ानून बनाना विद्रोह का आवाहन करना 
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है, जो इन प्रदेशों में आसानी से हो सकता दै। नागा पहाड़ियों 
में, जहाँ में २० वर्ष तक रहा हूँ, एक बार ऐसे विद्रोह के दमन के 
लिए २० लाख रुपये खच करने पड़े थे | आर्थिक पहलू से सभ्य- 
शासन-अबंध कीमती होगा ।”& 


केन्द्रिय असेम्बली का प्रस्ताव--केन्द्रिय असेम्बली के 
अधिवेशन में ११ ओर १८ फरवरी सन्‌ १६३६ 8० को प्रथक्‌ 
प्रदश-संबंध डाफ्ट-कॉसिल-आडर पर विचार किया गया । भार- 
तीय लोकमत भारत को इस प्रकार विभाजित करने के विरुद्ध है । 
असेम्बली ने निम्न लिखित प्रस्ताव सब सम्मति से पास कियाः 
“यह असेम्बली सपरिषद्‌ गवनंर-जनरल से यह सिफारिश 
करती है कि गवर्नर-जनरल प्रथक प्रदेशों ओर अद्ध प्रथक प्रदेशों 
की जनता में शासन-प्रबंध का आदश बेसा ही रखने की कृपा 
करेंगे ( जेसा कि ब्रिटिश प्रान्तों में हे ) और इस उद्दश से तत्सं- 
बंधी कॉसिल-आडेर में उपयुक्त संशोधन कराने का प्रयत्न करेंगे |? 

निम्न लिखित प्रान्त चीफ कमिश्नर के प्रान्त कहलायेंगे।-- 

हा (१ ) ब्रिटिश बिलोचिस्तान (२ ) देहली ( ३ ) 

चीफ कमिर्नर अजमेर-मेर्बाड़ (४) कुग (४) अन्दमान, 

के ग्रान्त निकोबर द्वीप और (६ ) पन्‍्थ पिपलोदा । 

गवर्नर-जनरल का राज्य-प्रबंध---इन समस्त चीफ-कमि- 
श्नरों के आान्त का शासन-अबंध प्रत्यक्षतः गवनर-जनरल के 
अधीन होगा, किन्तु वह स्वेच्छा से नियुक्त चीफ कमिश्नर द्वारा 
शासन-प्रबंध करेगा । 
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अध्याय ६ 
प्रान्तीय न्याय-प्रबंध 


ब्रिटिश-भारत में निम्न लिखित न्‍्यायालय+हहाईकोटे होंगेः-- 
रे (१) कलकत्ता (२) मद्रास (३) बस्बई 
हाशकार्ट (४) इलाहाबाद (५) लाहौर (६) पटना 
(७ ) अवध-चीफ़-कोट (८) मध्य-प्रान्त की 
जुडिशल कमिश्नर कोट (६ ) सिन्‍्ध की जुडिशल कमिश्नर 
कोर्ट ( १० ) सीमा श्रान्त की जुडिशल कोट | इनके अतिरिक्त 
शासन-विधान के अन्तर्गत जो अन्य हाईकोट स्थापित की' 
जायेगी; वे भी हाईकोट' कहलायंगी। आसाम और जड़ीसा' 
प्रान्तों में कोई हाईकोट नहीं हे । 


द्ाईकोर्ट के जज--प्रत्येक हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस 
ओर दूसरे जज होंगे, जिनकी संख्या समय-समय पर सम्राट 
निश्चित करेंगे | हाईकोर्ट के जजों की संख्या का निर्धोरण 
कॉसिल-आडर द्वारा होगा। हाईकोर्ट के जज ६० वर्ष की आयु. 
तक अपने पद पर रह सकेंगे । 


जजों की पद से प्रथकृता धारा २२० के अनुसार--- 


हाईकोट के जज निम्न लिखित आधारों पर अपने पद से हटाये' 
जा सकेंगेः-- 


की 
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(१) जज द्वारा लिखित त्यागपत्र जो गवनेर को भेजा गया हो । 
(२) दुराचरण (707808॥9एं०ए०) के आधार पर सम्राट द्वारा । 


(३ ) यदि ग्रिवी-कॉंसिल की न्याय-समिति (गए्वांलंक्! 
(/0777688 ) यह रिपोर्ट दे कि किसी जज को शारी- 
रिक या मानसिक दुबलता के कारण पद से हटा दिया 
जाय, तो सम्राद उसे पद से हटा देगा। 

उपरोक्त घाराओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पार्लिमेंट 
को जो इन धाराओं के बनाने के लिए जिम्मेदार है, भारतीय 
उयवस्थापिका-सभा और राजनीतिज्ञों पर तनिक्र भी विश्वास 
नहीं हे। प्रत्येक स्वतंत्र-राज्य में व्यवस्थापिका-सभा को यह 
अधिकार है कि वह जज के दराचरण के संबंध में प्रस्ताव पास 
कर उसे पद से हटा देने की प्राथना करे। यह कितनी विचित्र 
वात है कि 'प्रान्तीय स्व॒राज्य' के अन्तगत प्रान्तीय व्यवस्था पिका- 
सभा को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया है कि वह अपने 
आन्त के न्याय-ब्रिभाग के किसी ज्ञज के दराचरण के संबंध में 
कोई प्रस्ताव पास कर सके | प्रान्तीय व्यवस्थापिक्रा-सभा को यह्द 
भी अधिकार नहीं दिया गया है कि वह दुराचरण के अपराधी 
जज को पद से हटाने के संबंध में सम्राट से सिफारिश कर सके। 
दूसरी ओर प्रित्री कोंसिल की न्‍्याय-समिति को जज के'हुराचरण 
की रिपोर्ट देने का अधिकार देकर न्याय की उपेक्षा की गई है 
सातहजार मील की दूरी पर बेठे समिति के वे जज भारतीय 
जज के भारत में किये हुए अपराध के संबंध में अपनी रिपोर्ट 
देंगे, जिन्हें भारतीय समाज-विज्ञान ओर परिस्थितियों का कोई 
पष्ट ज्ञान नहीं। विधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है 
कि कमेटी रिपोर्ट देने से पूब कोई जाँच करेगी और जिस जज 
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के विरुद्ध दोषारोपण किया गया है, उसे अपनी रक्ता करने के 
लिए कोई सुअवसर दिया जायगा अथवा नहीं । यह भी स्पष्ट 
नहीं है कि जज के दुराचरण की शिकायत कौन करेगा | 


शासन-विधान की धारा २२९० (३) में हाईकोट के जजों 
जजों की योग्यताएँ की योग्यताओं का उल्लेख इस प्रकार 'किया 
गया है ३-- 


(१) इड्चलेड या उत्तरी आयरलेंड का बैरिस्टर जिसने १० वर्ष 
तक वकालत की हो या स्काटलेंड की 'फेकल्टी आफ 
एडवोकेट्स' का सदस्य जिसने १० वर्ष तक वकालत 
की हो; या 

(२ ) इंडियन सिविल सर्विस” का वह सदस्य जो १० वर्ष तक 
धसर्विस' में रहा हो ओर उसने कम से कम तीन साल तक 
ज़िला जज के पद पर कार्य किया हो; या 


(३ ) जो पाँच वर्ष तक ब्रिटिश भारत में जुडीशल आफ़िस में 
रहा हो; किन्तु यह जुडीशल-पद सब-आ्डीनेट जज या 
खफ़्ीफा जज के पद से निम्न न हो; या 

(४ ) जो १० वर्ष तक किसी हाईकोट का वकील या ऐसी ही दो 
या अधिक कोर्टों का बकील रहा हो । 

चीफ जस्टिस में उपरोक्त योग्यताओं के अतिरिक्त यह 
योग्यता भी होनी चाहिये कि उसने कम से कम तीन वर्ष तक 
बह्ैसियत ह्वाईंकोट के जज के कार्य किया हो। श्रीयुत के० टी० 
शाह की यह सम्मति है कि--हाईकोट की बेंचों में इंडियन 
सिविल सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति के प्रति भारतीय राजनीतिक 
क्षेत्र में सदेव से संदेह रहा है; क्योंकि ये सदस्य हाईकोट के जजों 
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की हैसियत से अपने दृष्टिकोण और विचार-कोण को बैसा ही 
बना लेते हैं, जेसा कि सर्विस! के समय रहा होता है।” यह 
खेद-जनक है कि नवीन शासन-विधान ने भी इस दोष को दूर 
करने का प्रयत्न नहीं किया । संयुक्त-कमेटी ने यह सिफारिश की 
हे कि आजकल की भाँति आगे भी हाईकोर्ट के एक तिहाई जज 
“इंडियन सिविल सर्विस' में से नियुक्त किये जाँय । 


वेतन वृति आदि---जजों की वृति व बेतनादि कोंसिल- 
आइडर द्वारा नियत किये जावेंगे। 


'सिविलियनों” की हाईकोर्ट के जज के पद्‌ पर नियुक्कि-- 
पार्लिमेंटरी संयुक्त कमेटी रिपोट में लिखा है किः-- इस विपय 
में हमारा यह स्पष्ट मत हे कि'"“““*'“इंडियन-सविस” जज 
न्याय विभाग में एक महत्वपूणं और मूल्यवान्‌ तत्व है और 
उसकी उपस्थिति से हाईकोट की ज्ञमता बढ़ती हे। ऐसा कहा 
जाता हे कि वे अपने पूव अनुभव के कारण प्रजा के विरुद्ध 
अपनी मनोबृत्ति शासन के पक्ष में रखते हैं; परंतु इस तक का हम 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | हमें यह सन्‍्तोष है कि वे बेंच में 
भारतीय ग्राम्य-जीवन और दशाओं का ऐसा ज्ञान लेकर आते 
हैं जो शहरों के वकीलों और बेरिस्टरों में सदेव नहीं 
पाया जाता ।” 





यह कथन सत्य का उपहास है कि एक आई. सी. एस. को 
डस वकील या बेरिस्टर की अपेक्षा प्राम्य-जीवन ओर भारतीय 
दशाओं का अधिक परिज्ञान होता है, जिसका जन्म ही आम 
में हुआ है, जिसका सम्पर्क दैनिक जीवन में आाम-वासियों से 
रहता है । 
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.._कलकचा बार असोसियसन (387 4.8800 9507) ने अपने 
आवेदन-पतन्र में (जो पालिमेंट को भेजा गया था) यह लिखा है-- 
“०“इंडियन सिविल सर्विस जज' जिले में अपने कार्य-काल के 
समय, मुख्य रूप से फ्रोजदारी के कार्यों में लगे रहते हैं; उन्हें 
दीवानी क़ानून का अनुभव बिलकुल नहीं होता ।*“* “* हाई- 
कोट के मामलों में ऐसे प्रश्न उलमे रहते हैं जिनका विविधि कानूनों 
से संबंध होता है, जैसे - कम्पनी क्वानून, व्यापारिक कानून, सामु- 
द्विक क्रानून, आय कर क़ानून, न्याय ( ॥00 ०5० ) और शासन- 
विधान-क्ानून । ****' ऐसे प्रश्नों का निर्णय करने के लिए 
सिविल सर्विस के जज की योग्यता बिलकुल अपर्याप्त होती है ।”& 


अस्थायी जजों की नियुक्षिया--यदि किसी कारण से 
हाईकोट के जज या चीफ़ जस्टिस का पद रिक्त हो जाय तो 
गवनर-जनरल स्वेच्छापूर्वंक उपयुक्त योग्य व्यक्ति को जज 
नियुक्त करेगा । 


अड्गरेज़ी बार-कोंसिल के विचार---अड्डरेजी बार की 
जनरल-कोंसिल की विशेष सभिति ने बड़े अनुसन्धान के पश्चात्‌ 
अपनी रिपोर्ट में यह जिखा है कि न्‍्याय-विभाग संबंधी प्रस्तावित 
धाराओं में दो परिवतेन है जिन पर बार-कोंसिल को गम्भीरता 
से विचार करना चाहिये। पहला परिवतंन चीफ़ जस्टिस के 
पद से संबंध रखता है । कोंसिल रिपोर्ट में यह लिखा हे कि 
यह्‌ “एक अत्यधिक बुद्धिहीनता-पूर्ण और अनावश्यक परिवतेन 
है” कि चीफ़ जस्टिस के पद के लिए इंडियन सिवित्ञ सर्विस! 
के सदस्य भोग्य समझे जाँय और शिक्षण-प्राप्त एवं अमुभवी 

वकील की याग्यताएं कुछ भी न मानी जॉँय | 

्ःः 0 38297 79077)29 ०0 7७7"ए 30, 985. 
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कोंसिल की यह भी राय है कि भारत में हाईकोर्ट स्वतंत्र 
न्याय-संस्थाएं हों और उसका देश की कार्य-कारिणी से कुछ 
भी संबंध न होना चाहिये । ः 
-.... ईसरा परिवतन जजों की योग्यताओं से संबंध रखता है। 
कीसिल की यह, राय है कि भारत में हाईकोर्टों में जनता का 
विश्वास उत्पन्न करने ओर उन्हें स्वतंत्र न्याय-संस्थाओं का रूप 
देने के लिए यह जरूरी है कि सब्‌ १८६१ के क़ानून में परिवर्तन 
किया जाय । (१) सिविल सर्विस के मेम्बरों का अनुपात कम 
कर दिया जाय; ( २ ) शिक्षण-आप्त वकीलों का अनुपात बढ़ा 
दिया जाय । 
हाईकोर्ट के अन्तर्गत समस्त न्यायालयों पर उसका सामान्य 
क्ष्स्थ नियंत्रण रहेगा, किन्तु जजों की नियुक्ति का 
अवावरय.. उसे अधिकार नहीं हे। संयुक्त पार्लिमैंटरी 
न्याय-वियाय कमेटी की यह सम्मति है कि अधीनस्थ न्‍्याय- 
विभाग को स्वतंत्र बनाना चाहिये। शासन- 
विधान में यह स्पष्ट रूप से विधान हे कि ज़िला जज# की 
नियुक्ति गवनर स्वेच्छापूबक करेगा; किन्तु नियुक्ति करने से 
पूर्व हाईकोर्ट से परामश किया जायगा । पार्लिमैंटरी कमेटी ने 
यह सिफारिश की है कि जिला जज की नियुक्ति के लिए यदि 
उम्मीदवार “इंडियन सिविल सर्थिस' का भेम्बर है, तो गवर्नर 
मंत्रियों की सिफारिश पर हाईकोटे से परामश करने के बाद 
नियुक्ति करेगा । जिला जज की पदोन्नति मंत्रियों की सिफारिश 
89 ज़िला जज' में. एडीसनल ज़िला जज, प्वयाह'ट जिला जज, 
असिस्‍टेंट जिला जज, खफीफा जज, चीफ प्रेसीडेन्सी भजिस्टोट, सैसन्स 
जज, एडीशनल सेसन्स जज और असिस्टेंट सैसन्स जज सम्मिलित हैं। 
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ओर हाईकोटे के परासशे से की जायगी । यदि गवनर इस सिफा- 
रिश से सहमत नहीं होगा, तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा | 
प्रान्तीय 'जुडीशल सर्विस!'---सब-आडिनेट जज ओर 
मुन्सिफी के संबंध में गबनर हाईकोर्ट और पब्लिक सर्विस कमी- 
शन से परामशे करके, अपने व्यक्तिगत निर्णय से जुडीशल्न 
विस में भर्ती होनेवाले उम्मीदवारों की योग्यताओं के विषय में 
नियम बनायेगा | पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्ति के लिए. 
उम्मीदवारों का चुनाव करेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन केवल 


परासशं दंगा, किन्तुःमंत्री उनकी राय को अस्वीकार नहीं करेगा 
ओर न उसके बिना सिफारिश ही करेगा। 


बीती 


कांग्रेस के पद-प्रहण के बाद प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं 

में जिन विषयों पर महत्वपूर्ण वाद-विवाद 

शासन तथा न्याय हुये हैं, शासन और न्याय-विभाग का प्रथ- 
विभाग का पैृथ- करण भी उनमें से एक है। सन्‌ १८८१ में 
क्रय जब कांग्रस को स्थापना हुई थी, तब से 

वह यह माँग सरकार के सामने पेश करती 

आयी है । किन्तु इस दशा में कोई सुधार नहीं हुआ । यह तो' 
एक प्रकट रहस्य है. कि कलेक्टर जिले का अधिकारी होता हे; 
वह पुलिस का सबसे बड़ा अफ़सर हे ओर साथ-साथ जिले का 
मजिस्टोट भी होता है। डिप्टी कलेक्टर उसके अधीन होते हैं 

मजिस्ट ट, जिनमें आनरेरी मजिस्टोट भी सम्मिलित हैं, उसके. 

अधीन होते हैं | कलेक्टर पुलिस-विभाग का प्रममुख होने के. 
कारण फ़ोजदारी के मुकदमों का चलाने वाला ( 7?70880760/ ) 
भी होता है । जो मुकदमे ( जेसे चोरी, डकेती, हत्या, नारी-अप- 
हरण, राजद्रोह इत्यादि ) पुलिस द्वारा चलाये जाते हैं, उनका 
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संचालन ओर देख-भाल कलेक्टर के हाथों में हे । इसलिए यह 
बात न्याय के विरुद्ध है कि जो व्यक्ति मुस्तगीस (वादी ) बन 
'कर मुक़दमा दायर करे, वही व्यक्ति मजिस्ट ट की कुर्सी पर बैठ 
कर उसी मुक़् समे का फ़ेसला भी करे । संयुक्त-्प्रान्त के न्‍्याय- 
विभाग के मंत्री माननीय डा० केलाशनाथ काटजू ने एक लेख में 
लिखा है कि--यह आवश्यक प्रतीत होता है कि फ़ौजदारी का 
'मुक़दसा ऐसे मजिस्ट ट की अदालत में चल्लाया जाय, जिसे मुक- 
'हमे के संबंध में पहले से किसी प्रक/र की भी जानकारी न हो। 
साथ ही उस मुक़दमे के संबंध में किसी ग्रक्रार की व्यक्तिगत 
इच्छा या रुचि भी न हो। इस प्रकार का मजिस्ट'ट किसी 
प्रकार के पक्षुदात या ईपषों हप से अपने हृदय को रिक्त करके 
“गवाहियों के आधार पर ही अपनी तजबीज दंगा । मुक़हमा 
करते समय वह मजिस्टू ट राज्य तथा अभियुक्त दोनों की ओर 
समान दृष्टि रखेगा ।” 
आगे इसी लेख में माननीय डा० काटजू ने लिखा है---'हमें 
'तो न्‍्याय-विभाग की इस प्रकार की व्यवस्था करने की आव- 
श्यकृता है कि न्याय का जहाँ तक संबंध हो, हमारे मजिस्ट ८ 
या जज संसार के किसी भी व्यक्ति से प्रभावित न हो सकें, चाहे 
वह व्यक्ति कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मिनिस्टर हो, व्यवस्था- 
“पिका-सभा का सदस्य होया सारी की सारी असेम्बली ही 
क्धों न हो १ 
“ज्याय-विभाग के संबंध में पवित्रता रखना राज्य का पुर्य- 
तम कत्तेग्य है । अपने कत्तंव्य का पालन करने में जज या मजि- 
स्ट्ट को पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिये ।”?& ” 


$& शासन और न्याय का प्रथकरण” कषेखक माननीय ढा० काटजू 
'कांग्रे स-मिनिस्टरी-अंक सरस्वती भवम्बर १88६७ पृष्ठ ४६७ 
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संयुक्त प्रान्त के प्रधान-मंत्री माननीय पं० गोविन्द बलल्‍्लभ 
४ ३ किक 
पन्‍्त ने १४ सितम्बर १६३७ को श्रान्तीय असेस्बली के अधिवेशन 
में, अपने भाषण में इस प्रश्न के संबंध में यह कहा;-- 


हि “मेरे विचारों में बिलकुल परिवत्तेन नहीं हुआ है। इन वर्षों 
में मेरा यह विश्वास ओर भी हृढ हो गया है कि इन दोनों कार्यों 
का पूर्ण प्रथकरण आवश्यक है । किन्तु हमें इस प्रश्न की जाँच 
करनी है ओर अर्थ के प्रश्न पर भी विचार करना है ।”/ 


३98 0ृ्उउउउउउ_३_उ_उ_-ऑ-उऊउवचखचख़्र््े्ेे््पपपपपयय: 
॥ ॥0७ प्रांजवेप्ड॥8४ पिएा०8 48 9599009007 987. 
€ 


धप्रध्याय ७ 
ग्रान्तीय शासन-प्रबंध 


“*+ज ताज हद दी! ६५०० 


सायमन-कमीशन रिपोट के शब्दों में भारत में 'शासन ही 

राज्य-प्रबंध है।” देश का सुशासन ओर 

पबलिक सार्वेसत व्यवस्था कार्य-कुशल पबलिक सर्विस के सदस्यों 

का संगठन. पर निर्भर है। भारतीय लोकमत सदेव इस 

बात पर ज़ोर देता रहा है कि भारतीय 

सर्विसों' में शीघ्र ही भारतीय-करण किया जाय; परन्तु ब्रिटिश 

सरकार ओर पार्लिमेंट इस संबंध में सदेव उदासीन रहे 

हैं। शासन-प्रबंध का उत्तरदायित्व सरकारी कमचारियों ( एो)- 

]6 8०/एशआ8 ) पर है। भारत में सरकारी-कर्मचारी ६ भागों 
में बेटे हुये हैं: 


(१) अखिल भारतीय ( २ ) कन्द्रिय ( प्रथम श्रेणी ) ( ३ ) 
केन्द्रिय (द्वितीय श्रेणी ) (४) रेलवे (प्रथम श्रेणी ) (४) 
रेलवे (द्वितीय श्रेणी ) (६ ) प्रान्तीय । 

उपरोक्त 'नोकरियों' के लिए नियुक्तियों भारत-समंत्री, गवनर 
जनरल, रेलवे अधिकारियों और प्रान्तीय सरकार या गवनर द्वारा 
होती हैं। इन सर्विसों की नियुक्ति के लिए श्रान्तों में 'पैबलिक 
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5 
आर, ही हक. के कप आ कि. पल पिल्‍न्‍ फेक गज की किक, 


सर्विस” कमीशन स्थापित «किये गये हैं, जो उम्मीदवारों का 
खुनाव ( 800०४०॥ ) और प्रतियोगिताओं का भ्रबंध करते हैं । 
“अखिल भारतीय सर्विस' में निम्न लिखित नोकरियाँ सम्सि- 
लित हैं:-- 

(१ ) इंडियन सिविल सर्विस (२ ) इंडियन पुलिस सर्विस 
(३ )इंडियन जंगल सर्विस ( ४ )इंजीनियर सर्विस ( ५ ) मेडी- 
कल सर्विस (सिविल) ( ६ ) शिक्ञा-सर्विस (७) कृषि सर्विस (८) 
पशु-चिकित्सा सर्विस । पहले भारत-संत्री इन सर्विसों के लिए 
नियुक्तियाँ करता था। परन्तु सन्‌ १६२४ से रोड ओर बिल्डिंग 
ब्रॉँच सर्विस आफ़ इंजीनियर, एजुकेशनल सर्विस, ऋषि-सर्विस 
ओर पशुचिकित्सा सर्विस के लिए वह नियुक्ति4ा नहीं करता । 

उपरोक्त 'सर्विसों' में ?! जनवरी सन्‌ १६३३ इई० को भार- 


अखिल भारतीय तीयों और यूरोपियनों की संख्या निश्च 
सर्विस प्रकार थी।+- 


१ र्‌ झ् 2 
नौकरी का नाम यूरोपियन भारतीय योग 
सिविल सर्विस 5१६ भ्रष८ १२६७ 
पुलिस ५9 घ्ण्श १४२ ६६४५ 
जंगल ,, २०३३ ६६ २६६ 
इंजीनियर ,, ३०४ २६२ ४६६ 
मेडीकल सिविल + २०० ध्प श्ध्प 
शिक्षा ५, ६६ ७६ ९७४ 
कृषि 9२ ४६ ३० ७द्‌ 
पशु चिकित्सा ५, २० २ २२ 
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सर जाजे शुष्टर ने सन्‌ १६३०-३१ के भारतीय सरकार के 
बजट पर अपने भाषण में इन 'सर्विसों' के व्यय पर जो प्रकाश 
डाला है उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि भारत में शासन-प्रबंध 
अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों स कितना अधिक महँगा और खर्चीला हैः-- 


“४ रेज्वे-विभाग को छोड़कर, सिविल विभागों में समस्त 
अफसरों, यूरोपियन, भारतीय, आन्तीय ओर केन्द्रिय अधिक व 
कम वेतन पाने वालों के वेतन प्रायः ४७ करोड़ रुपये सालाना 
हैं । इस व्यय के लिए १६ करोड़ केन्द्रिय सरकार और ४१ 
करोड़ रुपये प्रान्तीय सरकारें देती हैं । यह घन 'गजूटेड' अफ- 
सरों और आह्िसों पर व्यय होता है।आफिसों में समस्त 
क्के और कम वेतन वाले स्टाफ सम्मिलित हैं | इनके अधिक से 
अधिक वेतन ५००) रुपये मासिक तक हैं। इन पर १६ करोड़ 
रुपये व्यय होते हैं जिनमें से चार करोड़ केन्द्रिय सरकार और 
१२ करोड़ रुपये प्रान्तीय सरकारें देती हैं। साथ-साथ यह 
भी उल्लेख कर दें कि इन कुल रुपयों में से अंगरेज अफसरों पर 
६१ करोड़ रुपये खच किये जाते हैं ।” ( बजट-भापण १६३०- 
३१ ) 


अखिल भारतीय सर्विस के सदस्य [प्रान्तीय सरकारों के 
अधीन कारय करते हैं; परंतु उनकी नियुक्तियाँ भारत मंत्री द्वारा 
होती हैं । उनके हितों की रत्ा के लिए वह सबसे अन्तिम 
अधिकारी है । प्रत्येक अखिल भारतीय सर्विस के मेम्बर भारत 
के किसी भी भाग में नियुक्त किये जा सकते हैं। यदि उन्हें 
केन्द्रिय सरकार के अधीन हस्तान्तरित न किया जाय, तो उनका 
सारा कार्य-काल उस प्रान्त में ही बीतता है जिसमें उनकी 
' नियुक्तियाँ की जाती हैं । 
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केन्द्रिय सर्विस----जो सर्विसें भारत-सरकार के अधीन 
हैं, वे केन्द्रिय सर्विस कहलाती हैं । केन्द्रिय सर्विस के अन्तर्गत 
(१) केन्द्रिय सेक्र ट्रियेट ( २) रेलवे सर्विस, डाक-तार सर्विस, 
इम्पीरियल कस्टम सर्विस सबसे अधिक महत्वपूर्ण हें । इनमें 
से बहुत कम सर्विसों की नियुक्तियाँ भारत-संत्री द्वारा की जाती 
हैं, शेष सर्विसों की नियुक्तियाँ भारत-सरकार के हाथों में हैं. । 
उपरोक्त सर्विसों के बेतनों सें २० करोड़ रुपये ओर रेलवे सर्विस 
के बेतनों में २० करोड़ रुपये व्यय होते हैं। इस प्रकार १०० 
करोड़ रुपये सालाना वेतनों में ख़चे किया जाता है, जो कुल 
सरकारी खच का ३०% प्रतिशत से अधिक भाग है । 
प्रान्तीय सर्विस--प्रान्तीय सर्विसों ( इनमें अखिल भार- 
तीय सर्विसों के वह मेम्बर सम्मिलित नहीं हैं जो प्रान्तीय सर- 
कारों के अधीन प्रान्तों में काये करते हैं और अधिकांश 
अधीनस्थ सर्विसें भी सम्मिलित नहीं हैं ) में प्रायः सब 
भारतीय हैं ओर मिडिल ग्रंड में प्रान्तीय शासन प्रबंध के समस्त 
क्षेत्र पर उनका अधिकार है | इन सर्बिसों के लिये नियुक्तियाँ 
प्रान्तीय सरकारों द्वारा होती हैं ओर यह प्रवृति अब बढ़ती जा 
रही है कि 'सर्विस' में अपने प्रान्त के उम्मीदवारों को ही जगहें 
दी जाती हैं; दूसरे प्रान्तों के उम्मीदवारों को नहीं । शासन-प्रबंध 
के अधिकांश विभागों में अखिल भारतीय और प्रान्तीय सर्विसों 
के मेम्बर साथ-साथ डा करते हैं; किन्तु पहली सर्विस के 
मेम्बर उच्च पदों पर हैं । 
प्रत्येक सिविल सर्विस का सदस्य सम्राट की इच्छानुसार 
अपने पद पर रहेगा | सम्राट की सर्विस का 
सिविल सर्विस कोई भी सदस्य उस अफ़सर से नीचे पद वाले 
अफ़सर द्वारा पद-च्युत नहीं किया जायगा 
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जिसने उसकी नियुक्ति की है । किसी भी सदस्य को उसे अपनी 

रक्षा के लिये अवसर दिये बिना, न तो पद्-च्युत किया जायमगा 

शोर न उसे उसके पद से निम्न पद दिया जायगा। किन्तु यह्द 

नियम निम्नलिखित दशाओं में प्रयोग में नहीं लाया जायगा३-- 

(१ ) यदि सदस्य अपने पद से इसलिए पद-च्युत किया गया 
हे कि उसके आचरण के कारण वह फ़ोजदारी क़ानून के 
अनुसार अपराधी है; या।-- 

(२ ) पदच्युत करने वाला अधिकारी यह उचित समझे कि 
कारणों को प्रकट करना उचित न होगा । धारा २७० 


सर्विसों की शर्ते और भर्ती---१--नवीन शासन- 
विधान के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वराज्य' की स्थापना हो जाने के 
उपरान्त सिविल सर्विसों में नियुक्तियाँ निम्न प्रकार होंगीः-- 

(१ ) संघ-शासन की सर्विसों की नियुक्तियाँ गवनर-जनरल या 
ऐसे व्यक्ति द्वारा होंगी जिसे वह नियुक्त करेगा । 

(२) प्रान्तीय शासन के संबंध में सिविल सर्विसों में भर्ती 
गवनर द्वारा की जायगी । 

(३ ) सर्विसों के नियम व शर्त' वे होंगी जो संघ-शासन-सर्विस 
के संबंध में गवनर जनरल ओर प्रान्तीय सर्विस के संबंध 
में गवनर निर्धारित करेगा । 

१--नवीन शासन-विधान की धारा २४४ के अनुसार 
ध॥्रान्तीय स्वराज्य' की स्थापना के बाद (१) 
भारत-मंर्त्रा ट।रा इंडियन सिविल सर्विस, (२) इंडिसन मेडी- 
नियुक्ति. कल ( सिविल ) सर्विस ओर (३) इंडियन 
पुलिस सर्विस की नियुक्तियाँ, जब तक पार्लि- 

पैंट अन्यथा निश्चय न करे, भारत-समंत्री द्वारा की जायेगी । 


डे | 
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२--यदि किसी समय गवनर-जनरल को अपने विशेषाधि- 
कारों के प्रयोग के लिए किसी नवीन सर्विस के निमोण की 
आवश्यकता हुईं तो उसकी नियुक्तियाँ भारत-संत्री करेगा । 


३--डपरोक्त सर्विसों में मेम्बरों की संख्या कितनी होनी 
चाहिये इसका निणेय भारत-संत्री करेगा । 

४--इस धारा के अधीन गवनेर-जनरल का यह कर्तव्य 
होगा कि वह भारत-मंत्री के लिए सूचनाएं देता रहे ओर सिफा- 
रिशें भेजे । वह यह काय स्वेच्छानुसार करेगा । 

धारा २४५ के अनुसार भारत-मंत्री आवपाशी-विभाग के 
लिए भी नियुक्षियाँ करेगा । घारा २४६ ( ५) के अनुसार 
भारत मंत्री को यह अधिकार छे कि वह उन 'सिविल! 
पदों के लिए नियम बनावे जो उन व्यक्तियों द्वारा नियुक्त 
किये जायगे जिन्हें भारत-मंत्री नियत करेगा। भारत-संत्री की 
पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसा पद्‌ तीन मास से अधिक समय 
के लिए रिक्त नहीं होगा । साथ-साथ उसको कोई ओर पद नहीं 
दिया जायगा । इन सुरक्षित स्थानों के लिए नियुक्ति और पदो- 
ज्ञति अपने-अपने क्षेत्र में गवनर-जनरल या गवनर द्वारा 
की जायगी । 

पेंशन, वेतन, बृत्ति---१- जिन व्यक्तियों की नियुक्ति 

भारत-मंत्री द्वारा होगी, उनके वेतन, अवकाश, पेंशन ओर अधि- 
कारों के संबंध में भारत-मंत्री नियम बनायेंगा । 


२-»भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त सिविल्न सर्विस के किसी भी 
सदस्य की पदोन्नति या ऐसे व्यक्ति के लिए तीन मास के अवकाश 
के संबंध में कोई आज्ञा या ऐसे व्यक्ति के उस पद से, जिस पर 
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बह नियुक्त है, मुअत्तिल करने के लिए आज्ञा, गवनर-जनरल 
द्वारा अपने व्यक्तिगत निणय से दी जायगी । यदि वह व्यक्ति संघ- 
शासन के कार्यों के संबंध में नियुक्त किया गया है; ओर यदि 
वह प्रान्तीय स्व॒राज्य संबंधी कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है 
तो ऐसी आज्ञा गवर्नर अपने व्यक्तिगत निणय से करेगा । 


३--मुअत्तिली की अवधि में उसका वेतन गवनर-जनरल 
या गवनेर की आज्ञा से कम हो सकेगा। 


४--ऐसे व्यक्तियों का वेतन संघ या प्रान्त की आय से 
लिया जायगा | 


भारत-मंत्र। से अपील--१--भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त 
सिविल नौकरी या पद पर नियुक्त किसी सदस्य को किसी 
आउडंर' से हानि पहुँचे ओर उसकी सर्विस की शर्तों पर प्रभाव 
पड़े तो यदि वह संघ की सर्विस में है, तो गवनर-जनरल से 
अथवा प्रान्तीय सर्विस में हे तो गवनर से अपनी शिकायत कर 
सकेगा ओर वे अपने व्यक्तिगत निर्णय से उसकी जॉँचें करेंगे 
तथा सत्य प्रमाशित होने पर न्याय करेंगे । 


२--ऐसे व्यक्ति को दंड देने वाला, या उस पर दोषारशोप 
करने वाला, या उसकी बृति या पेंशन के अधिकार पर आक्रमण 
करने वाला कोई आउडर गवनर-जनरतल या गवनेर के सिवा और 
कोई व्यक्ति जारी नहीं कर सकेगा । 


३--भारत में किसी भी अधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध उप« 
रोक्त प्रकार के किसी भी आडेर के खिलाफ वह व्यक्ति भारत- 
मंत्री से अपील कर सकेगा । 
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नवीन शासन-विधान की. धारा २६४ (१ ) (२) के अनु< 


पबालिक सर्विस सार एक पबलिक सविस कमीशन संघ के 

कमीशन. लिए और एक पबलिक सर्विस कमीशन ग्रत्येक- 

प्रान्त के लिए होगा । 

दो या इससे अधिक प्रान्त यह निश्चय कर सकते हैं कि।--- 
(१) उनके लिए केवल एक कमीशन होगा या 
(२ ) एक पबलिक सबविस कमीशन समस्त प्रान्तों की आवश्य- 

कताओं की पूर्ति करेगा । 

यदि प्रान्त का गवनेर संघ के कमीशन से यह प्राथना करे 
कि वह प्रान्त की समस्त या किसी आवश्यकत/ल्‍की पूर्ति करे 
तो गवनंर-जनरल की सम्मति से संघ का कमीशन ऐसा कर. 
सकेगा । 


कमीशनों का संगठन--प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कमी- 
शन के अध्यक्ष ओर मेम्बरों की नियुक्ति गवनर स्वेच्छापूवक 
करेगा | कम्रीशन के आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने दस वर्ष 
तक भारत में सम्राट की सर्विस में रह कर काय किया हो । 
गवनर स्वेच्छानुसार नियम बनाकर निम्नलिखित नियम: 
निर्धारित करेगा।-- 
( १) कमीशन के सदस्यों की संख्या, उनका कार्य-क्राल और: 
सर्विस की शर्तें; ओरः 
(२) स्टाफ के सदस्यों की संख्या ओर उनकी सर्विस की शत ॥ 
अवकाश-प्राप्त करने पर--प्रान्तीय कमीशन का अध्यक्ष 
संघीय कमीशन का सदस्य या अध्यक्ष बनने के योग्य होगा: 
अथवा किसी अन्य प्रान्तीय कमीशन का अध्यक्ष बन सकेगा ॥ 


भारती ही 
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किन्तु वह सम्राट के अधीन भारत में कोई दूसरी सर्विस न 
कर सकेगा । 

पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य--घारा २६६ “के 
अन्तर्गत पबल्षिक सर्विस कमीशन के कार्य निम्नलिखित होंगेः-- 


१--प्रान्तीय सर्विस के लिए नियुक्तियाँ करने के लिए परी- 
क्षाओं का प्रबंध करना । 

२--भारत-मंत्री, गवनर-जनरल और भारत-संत्री क्रमशः 
उन नियुक्तियों के संबंध में स्वेच्छापूवंक नियम बनायेंगे, जिनके 
विषय में उन्हें शासन-विधान द्वारा अधिकार प्राप्त है। इन नियमों 
के अनुसार <्रीशनों से राय ली जायगी | 

(१) सिविल सर्विस या नयी भर्ती की प्रणाल्री के संबंध में 
सब मामलों पर; 

(२ ) उन सिद्धान्तों के विषय में जिनके आधार पर सिविल 
सर्विस के लिए नियुक्तियाँ की जायगीं; पदोन्नति या 
हस्तान्तरित किये जायेंगे; उम्मीदवारों की उपयुक्तता के 
संबंध में । 

( ३ ) सिविल सर्विस के अनुशासन संबंधी मामलों में । 

(४ ) किसी अफ़सर के विरुद्ध पदाधिकारी की हेसियत से कोई 
कानूनी कायवाही की गयी हो और उसने उसकी पैरवी 
में घन व्यय किया हो, तो उसके दावे के संबंध में । 

(४ ) किसी अफ़सर के अपने पद पर काय करते समय शारी- 
रिक आधात होने पर पेंशन के संबंध में । 

(६ ) विविधि जातियों के लिए नियुक्तियों के अनुपात के संबंध 
में कमीशन से राय नहीं ली जायगी | 
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प्रान्तीय व्यवस्थापिका और कमीशन--प्रान्तीय व्यव- 


स्थापिका "सभा के एक्ट! द्वारा कमीशन के कार्यों में वृद्धि की 
जा सकेगी; परंतु इसके लिए दो शर्त हैं। 


(१) पहली शर्त यह हे कि उपरोक्त उद्देश की पूर्ति के लिए 
गवर्नर की स्वेच्छापूर्वक पूर्व स्वीकृति के बिना उपरोक्त 
प्रकार का कोई बिल या संशोधन पेश नहीं किया जायगा । 

( २ ) ऐसे प्रत्येक एक्ट की यह शर्त होगी कि वह भारत-मंत्री 
की सम्मति के बिना उन व्यक्तियों के संबंध में प्रयोग 
में नहीं लाया जायगा जिनकी नियुक्तियाँ ऋचश्तसंत्री या 
सपरिषद्‌ भारत-मंत्री द्वारा होगीं अथवा सम्राट की सेना 
के किसी व्यक्ति या सुरक्षित पद के किसी व्यक्ति के 

संबंध में । 

३--यदि “एक्ट! आन्तीय व्यवस्थापिका सभा का होगा, तो वह 
गवनंर-जनरल की सम्मति के बिना, उन व्यक्तियों के 


संबंध में प्रयोग में नहीं लाया जायगा जो किसी प्रान्तीय 
सर्विस के सदस्य न होंगे । 


पबलिक सर्विस कमीशन का व्यय---प्रान्तीय पबलिक 
सर्विस कमीशन का ख़च, जिसमें मेम्वरों के वेतन, वृत्तियाँ पेंशन 
ओर कमीशन के स्टाफ़ के स्व. सम्मिलित हैं, प्रान्तीय राज्य- 
कोष से लिया जायगा । प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा को कमीशन 
को व्यय पर वजट अधिवेशन में राय देने का अधिकार न होगा । 


अध्याय ८ 
ग्रान्तीय राजस्व 


ला 
(--प्रान्तीय राजस्व का विकास 


जब से ब्रिटिश-सरकार ने भारतीय शासन “को अपने निर्य॑- 
त्र॒णु में ले लिया तब से अखिल ब्रिटिश भारत के लिए एक बजट 
तेयार किया जाता था | प्रान्तों में उत्पन्न होने वाली आय और 
प्रान्तों में व्यय हाने वाले खर्चे भारत-सरकार के बजट में सम्मि- 
ल्लित रहते थे। यह व्यवस्था प्रान्तों के लिए अधिक हिंतकर 
नहीं थी । करों को एकत्र करना बड़ा दुरूह काये था और प्रान्तों 
का प्रान्तीय व्यय पर कोई नियंत्रण नहीं था । अतः सन्‌ १८७० सें 
पहली बार प्रथक्‌ ग्रान्तीय राजस्व की व्यवस्था की गयी। छोटे- 
छोटे विभागों का शासन-अबंध प्रान्तों को दे दिया गया और 
उनसे जो आय होने लगी वह प्रान्त को ही व्यय करने के 
लिए-नियत कर दी गयी। सन्‌ १६१६ ह० सें जब शासन- 
विधान के अनुसार प्रान्तों में द्वघ-शासन-पद्धति की स्थापना 
करके उत्तरदायी शासन का शिलान्यास किया गया तब प्रान्तीय 
राजस्व अद्धं-स्थायी रूप प्राप्त कर चुका था। इसके अनुसार 
कुछ विभागों का प्रबंध प्रान्तीय सरकारों के अधीन था और 
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भारत-सरकार का उन पर साधारण नियंत्रण था। कुछेक मुख्य 
कर भारत-सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों में विभाजित कर दिये 
गये | प्रान्तीय सरकारों को भारत-सरकार कुछ धन सहायता के 
रूप में देने लगी। राष्ट्रीय ऋण लेने का काय भारत-सरकार को 
सोंपा गया । उसका काय यह था कि वह ऋण को प्रान्तों में बाँट 
दे। मोन्टेग्यू-चेमस्सफोड की शासन-सुधार-योजना ने प्रान्तीय 
राजस्व को भारत-सरकार के राजस्व से पूणरीत्या अलग 
कर दिया । द 


२---नवीन शासन-विधान के अन्तर्गत प्रान्तीय राजस्व 


नवीन शासन-विधान ने प्रान्तों ओर भारत-सरक्मर की आय 
के साधनों को बिल्कुल प्रथक्‌-प्रथर्‌ कर दिया है, जो निम्न- 
प्रकार हैं;-- 


शासन-विधान की परिशिष्ट ७ के अनुसार प्रान्तों ओर संघ 
के आय के साधन निम्न प्रकार हैं।-- 


प्रान्तीय-आय---( १ ) मालगुजारी 

(२) आबकारी कर ( शराब, अफ्रीम, गाँजा, भंग, तथा 
अन्य मादक द्रव्यों पर जो ग्रान्त में पेदा किये जाते हों ) 

(३ ) क्ृषि-संबंधी आय-कर 

(४ ) भूमि ओर भवन-कर 

(४ ) कृषि-भूमि के संबंध में उत्तराधिकारी-कर 

(६ ) खनिज अधिकार-कर 

( ७) केपीटेसन-कर ( 790]-8% ) 

(८) व्यापार, व्यवसाय, आदि पर टैक्स 
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(६ ) पशुओं और नोकाओं पर कर 

( १० ) माल की बिक्री ओर विज्ञापनों पर कर 

(११ ) चंगी 

(१२ ) आमोद-प्रमोद, मनोरंजन ( जिनमें जुआ और सद्ठा 
सम्मलित है ) कर 

( १३ ) स्टाम्पन्कर 

( १४ ) जल-सा्गे का प्रयोग करने वाले यात्रियों ओर उसके 
असबाबों पर टेक्‍्स 

( १४ ) टोल-टेक्स 

(१६ ) सची २ परिशिष्टि ७ में उल्लखित मामलों में फ्रीस 

संघीय आय---( १ ) आयात-नियात कर ( (ए४०गाप्ष ) 

(२ ) स्वदेशी माल पर ( तम्बाखू तथा देश में उत्पन्न होने 
वाले अन्य माल पर मादक द्रव्य सम्मलित नहीं हैं )। 

(३ ) कारपोरेशन 

(४ ) नमक-कर 

(५ ) आय-कर ( 77007070 7७४ ) 

(६ ) कम्पनी या व्यक्तियों की पूंजी पर कर 

(७ ) उत्तराधिकार-ड्य टी 

(८) हुडी, चेक, तमस्सुक, व्रिल आफ लेडिंग, बीमा- 
पोलिसी, रसीद आदि पर स्टांप ड्यू टी 

( ६ ) रेलवे या वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों 
ओर माल पर ( 787श/709] ४5. ) 
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(१० ) रेल-किराया और भाड़े पर टेक्स 


( ११ ) संघीय व्यवस्थापक सूची में दिये हुये मामले के 
संबंध में फ़रीस । 





शक 


इस विभाजन में वर्गीकरण के उपयुक्त सिद्धान्त का आश्रय 
नहीं लिया गया है। न तो समस्त प्रत्यक्ष-कर प्रान्तों को दिये 
गये हैं और न सब अप्रत्यक्ष-कर संघ को ही दिये गये हैं | यह 
वर्गीकरण किसी युक्ति-संगत संघीय योजना के आधार पर नहीं 
किया गया हे | कुल्लेक प्रान्त तो इतने छोटे हैं कि वे अपने ख्चों 
को अल्प आय से पूरा नहीं कर सकते ओर दुसरे प्रान्तों के 
पास इतना रुपया भी नहीं बचता जिससे कि ब्रे राष्ट्र-निमोण 
में सहायक कार्यों को कर सकें | 
फेन्द्रिय कर-संग्रह की प्रशाली--कुछ आय के साधन 
ऐसे हैं कि जिनकी दरों का नियमन प्रान्तीय सरकारों को सौंप 
दिया गया है; कुछेक आय के साधन ऐसे हैं, जो संघ के राज्यों. 
( ए.॥8 ) में विभाजित कर दिये जायेंगे; किन्तु वे संघीय- 
कर द्वारा संग्रह किये जायेंगे। धारा १३७ में यह लिखा 
! किः-- 


१--उत्तरधिकार-कर । 


२--संघीय व्यवस्थापिका सूची की ५७ वीं संख्या में वर्गित' 
स्टांप-ड्यू टी । 


३--लमीनल टेक्स--रेलवे या वायुमान से जाने वाले 
यात्रियों व माल पर । 


०-- रेलवे किराये पर टेक्स । 
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उपरोक्त करों से जो आय प्राप्त होगी व प्रान्तों और संघीय 
“राज्यों में बॉँट दी जायगी; विभाजन का अनुपात संघीय व्यव- 
स्थापिका सभा के क़ानून द्वारा निश्चय किया जायगा । 

धारा १३७ की शर्ते के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका सभा 
किसी भी समय उपसोक्त करों में ब्रृद्धि कर सकेगी ओर उससे 
ज्ो आय होगी वह संघ की आय होगी । 


आयकर-- १--कषि-संबंधी आय-कर को छोड़ कर, 
'आय-कर संघ द्वारा लगाया जायगा ओर संघ ही उसका संग्रह 
'करेगा; किन्तु आय-कर की असली आय का एक निश्चित भाग 
संघ की आय क्ला भाग नहीं होगा । किन्तु वह उन प्रान्तों और 
संघ के राज्यों में बाँठ दिया जायगा जिनमें कर लगाया गया है; 
किन्तु संघीय पेंशन आदि एवं चीफ कमिश्नर के प्रान्तों में जो 
आयकर प्राप्त होगा, उसे छोड़कर एक नियत भाग निश्चित 
"किया जायगा । 


(१) जो प्रतिशत इस धारा के अन्तगत नियत किया जायगा 
वह बाद में किसी कोंसिल आउडेर द्वारा बढ़ाया नहीं 
जायगा । 

(२) संघीय व्यवस्थापिका सभा किसी भी समय उपरोक्त आय- 
कर में वृद्धि कर सकेगी ओर उससे जो आय प्राप्त होगी 
वह सब संघ की आय होगी । 


कृषि संबंधी आय-कर--प्रान्तों को अधिकार दिया गया 
'है कि वे कृषि-संबंधी आय पर कर लगा सकेंगे, यह कर माल- 
गुजारी के अतिरिक्त लगाया जायगा।। जिन प्रान्तों में भूमि का 
: बन्दोबस्त स्थायी रूप से मोजूद हे ओर जो नियत परिमाण में 
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मालगुजारी देते हैं, उन पर उनकी आय पर कर लगाया 
जायगा। इस कर से श्रान्तों को कोई विशेष आय नहीं हो 
सकती । स्थायी बन्दोवस्त जहाँ हे, वहाँ कुछ आय हो सकेगी; 
परन्तु दूसरे प्रान्तों को कोई लाभ नहीं हो सकता । 
उत्तराधिकार-कर---कषि-सम्पति के उत्तराधिकार पर कर 
लगाया जाता है। भूसि और भ्रवन पर भी कर लगाया जाता 
है | व्यवसायों, व्यापारों ओर काम-धन्धों पर भी कर लगाया 
जाता है । परन्तु ये सब कर प्रान्तों ने म्यूनिस्पल व ज़िला बोडों 
को सोप दिये हैं | इसलिए प्रान्तों को इनसे भी कोई लाभ नहीं 
हो सकता । 


नमक कर, स्वदेशी माल पर कर, “निर्यात-कर-- 
शासन-विधान की धारा १४० (१) के अनुसार नमक-कर ओर 
स्वदेशी माल पर संघीय कर और संवीय नियोत-कर संघ द्वारा 
लगाये एवं संग्रह किये जायेंगे; किन्तु यदि संघीय व्यवस्थापिका 
सभा का कोई क़ानून ( ७०४ ) यह व्यवस्था करे, तो संघ की 
आय में से प्रान्तों ओर संघीय देशी राज्यों को, कर की समस्त 
असल आमदनी या उसके किसी भाग के बराबर धन, दे दिया 
जायगा ओर व्यवस्थापिका सभा के क़ानून द्वारा निधोरित 
सिद्धान्तों के अनुसार प्रान्तों और राज्यों में बॉँट दिया जायगा। 
धारा १४० (२) के अनुसार प्रत्येक वर्ष की जूठ या जूठ के 
मात पर निर्यात-कर ( 7500+% 075 ) की असल आमदनी 
का आघा भाग या अधिक भाग जो कोंसिल-आडंर द्वारा ते 
किया जायगी, संघ की आय का भाग न. होगा; किन्तु वह जूठ 
पैदा करने वाले प्रान्तों व राज्यों में जूट के उत्पादन के अनुपात' 


से बाँट दिया जञायगा । 
4० 
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संघीय सरकार-द्वाया प्रान्तों की आर्थिक सहायतां--- 

शासन-विधान की धारा १४२ के अवुसार भ्रान्तों को संघीय 
सरकार द्वारा सहायता देने की व्यवस्था की गयी है। १४२-(१) 
“सम्राट के कॉसिल-आडरर द्वारा जा घन प्रति वष प्रान्तों को 
सहायता के रूप में दना निश्चित किया जायगा वह सम्राट द्वारा 
प्रान्‍्त की आवश्यकता के अनुसार निश्चय किया जायगा। 
विविधि प्रान्तों के लिए भिन्न-भिन्न रकमें निश्चित की जायगीं। 

किन्तु इस धारा के अनुसार, किसी बादे में जारी किये हुए 
कोंसिल आडेर द्वारा; ग्रांट में उस समय तक वृद्धि नहीं की 
जायगी जब तक कि संघीय व्यवस्थापिका सभा के दोनों चेम्बर 
गवनर-जनरल से इस ग्रकार को सिफ़ारिश न करें कि शभ्रांट 
बढ़ा दी जाय । 

प्रान्तों को राष्ट्रीय ऋण प्राप्त करने का अधिकार-- 
शासन-विधान की घारा १६३ ( १) के अनुसार प्रान्तों की सर- 
कारों को राष्ट्रीय-ऋण लेने का अधिकार दिया गया है। किन्तु 
यह ऋण उन सयोदाओं के अनुसार ही लिया जायगा जिन्हें 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाए क़ानून द्वारा निश्चय करेंगीं। कुछ 
शर्तों के साथ जिन्हें संघ निश्चय करेगा संघ प्रान्तों को ऋण दे 
सकेगा ओर जो रक्म प्रान्तों को ऋण में दी जायगी वह संघ की 
आय से ज्ञी जायगी । कोई प्रान्त संघ की सम्मति के बिना भारत 
से, बाहर से ऋण ग्रहण नहीं करेगा ओर न संघ की सम्मति के 
बिना उस दशा में ऋण ही लेगा जब कि संघ द्वारा या सपरिषद्‌ 
गवनर-जनरल द्वारा दिया गया ऋण अभी चुकाया नहों गया 
हो या जिसके विषय में संघ ने गारन्टी दी हो | इस धारा के : 
अनुसार सम्मति उन शर्तों के साथ दी जा सकेगी जिन्हें संभ 
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निश्चय करेगा | इस समय सर ओटो नीमियर के निरणुय 
( &ए&£0 ) के अनुसार प्रान्तों पर क़र्जा इस प्रकार हैः-- 


नाम प्रान्त ऋण (करोड़ों में ) 
सद्रास ६ 5पर९ 
बस्बई २३२४३ 
सिन्ध ४४४२ 
संयुक्त-प्रान्त २६४७१ 
पंजाब १७"८ १४७ 
सध्य प्रान्त ३७८६ 


त्रिटिश-सरकार ने निम्नलिखित विषयों में निणुय देने के 
रे के लिए ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध अर्थ-शासत्री सर 
नौमियर का ओटो नीमियर को नियुक्त किया था। सर' 
निर्णय नीमियर ने ग्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना से 
पूर्व भारत में इस विषय पर जाँच की । निम्न- 
लिखित विषयों के संबंध में उन्होंने निशंय दिया हैः -- 


(१ ) अवधि जिसके भीतर संघ-शासन द्वारा संग्रहीत आयकर 
का बटवारा प्रान्तीय सरकारों में किया जाथगा और 
इस विभाजन का अनुपात । 

(२) जूट उत्पादन करने वाले श्रान्तों के लिए जूट के निर्योत- 
कर का अनुपात । 

(३) संघीय साधनों से प्राप्त आय द्वारा उन प्रान्तों के लिए 
आर्थिक सहायता की रक्तम और ढंग का निश्चय जो 
घाटे में हों । 

सर नीमियर का उद्देश यह था कि प्रान्तीय स्वराज्य की 
स्थापना के समय प्रत्येक प्रान्त की दशा ऐसी हो कि वह राजस्व 
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साम्य स्थापित कर सके ओर विशेष रूप से उनके बजट घाटे 
के वजट न रहें । इसलिए उन्होंने प्रान्तों की पूर्व राजस्व-संबंधिनी 
दशा की जाँच की | आान्तों के राजस्व की स्थिति इस प्रकार 
रिपोर्ट में की हुईं है+-- 


( यह अछ्ु लाख रुपयों में दिये गये हैं ) 



































प्रान्त सन्‌ १६३४-३६ ३० | सन्‌ १६३६-३७ इ० 

१ र्‌ 

ञ्ञ्र व्यय को या । आय | व्यय | 
्््रउजख़ | | हानि | हानि 
मद्रास | १५७२ | १६०४।| --देर १४६० | १४६० ' 
बंबई ९४८० | १४०८| --१८ १२०७ १२०३, + २ 
बंगाल १५४३१ | ११४८ १४ ११४६ ११६१७, “ “४२ 
यू० पी० (११७६ | ११८४ हक ११७९ | १२४७४ ७४ 
पंजाब १०४६ | १०४७ | “7१९१ | १०८० १०७ न पे 
2 ! घट | दर  ४ए ७ ' ४७०, ४पर हक 
सी० पी० ४४६ | ४८१ | “२४ छ८१ | ४६० ४ ६ 
अआअअसाम ६ ९३६ 52 7 किक | २३७ ३००| ४६ 
सीमा प्रान्त &' ७० | १७६ -- ६ | १७० ९८० | १० 
उड़ीसा #& जप । १६३ जद 
सिन्ध # | ३१३।| ३१३ 














७ इन तीन आन्‍्तों का निर्माण नवीन-शासन विधान के अन्तर्गत हुभा 
है इनकी आय में मारत-सरकार द्वारा प्रदत्त श्रार्थिक सह्दायता सम्मिलित है। 

“+ घादा सूचित करता है । 

+ यह लाभ सूचित करता है । 
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इस जाँच के परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हो गया कि प्रायः 
प्रत्येक प्रान्त का वज्ञट घाटे का रहता है; सर नीमियर की राय 
में यह कुल घाटा ४४० लाख रुपयों का है; इसी आधार पर 


उन्होंने अत्येक प्रान्त को आर्थिक सहायता देने को निर्णय 
किया हैः-- 


लाख रुपयों में 
बंगाल ७ 
बिहार २५ 
सी० पी० १४ 
आसाम ४४+ ७ आसाम रायफल के* लिए 
सीमा प्रान्त १०० 
उड़ीसा ४० + १६ एक मुश्त 
सिंध १०५+ ४ एक मुश्त 
यू० पी० २४ पाँच साल तक 


योग ४४५० लाख 

प्रान्तों के लिए ४४० लाख रुपये कहाँ से आयेंगे ? इस पर 
विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रान्तों के अतिरिक्त 
केन्द्रिय बजट पर भी विचार किया जाय॥-- 

( लाख रुपयों में ) 

आर्थिक वर्ष आय व्यय. लाभ या घाटा 
१६३०-३१ १२४६० शशेदृश्छ -++११श८ 
१६३१-३२ १२१६४ १३३३६ “११७० 
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१६३४-२४ १२४१० १२०१४ + एध्थड 
१६३४-३६ १२७३७ १२१६४ + २४२ ४ 
१६३६-३७ १२२७७ १२२७० “+ ७ 


सन्‌ १६३४-३४ के अंक ग्रास-सुधार के लिए २८१ लाख 
रुपये ग्रान्ट तथा १७८ लाख रुपये दूसरी विशेष आान्ट देने से 
पूव के हैं; सन १६३४-३६ के अंक ४५ लाख रुपये सिन्ध और 
उड़ीसा के लिए भवनों के निर्माण के लिए देने से पूव के हैं । 
सन्‌ १६३५-१६ ओर १६३६-३५ के व्यय में १६० लाख की 
आन्ट जूट-उत्पादक ग्रान्तों और १०० लाख रुपयों की आर्थिक 
सहायता सीमाक़न्त के लिए सम्मिलित है, सन्‌ १६३६-३७ 
के व्यय में १०८ लाख की ग्रान्ट सिन्‍नध और ४० ल्लाख की 
ग्रान्ट उड़ीसा के लिए भी सम्मिलित हे । 

इससे भी यह प्रतीत होता है कि केन्द्रिय सरकार की आय . 
के साधन और स्त्रोत भी अधिक व्यापक नहीं हैं । 


प्रान्तों में आयकर विभाजन---तीमसियर-निर्णय के अनुसार 

प्रान्तों में आय-कर से प्राप्त आय इस प्रकार विभाजित की जायगी | 
प्रानत--आयकर का अनुपात जो प्रान्त को दिया जायगा । 
मद्रास “+.. १५ 


बम्बई ज+. २० 
बंगाल “२० 
यू. पी. ाा १५ 
पंजाब “5... एफ 


बिहार “>>... १० 


'# प्रान्तीय राजस्व # १४१ 








मध्यप्रान्तन “5. ४ 
आसाम  । 
सीसाप्रान्न -++-._ १ 
उड़ीसा “5. २ 
सिन्ध बज. 
१०० 


सर ओटो नीमियर ने यह अनुपात प्रान्तों की जनसंख्या 
आर आय-कर दाताओं की संख्या के आधार पर निश्चय 
किया है। 
ग्रान्तीय ऋणों की छूट--निम्नलिखित £ श्रान्तों ने 
१ अप्रेल १६३६ से पूज जो ऋण केन्द्रिय सरकार से लिया था 
बह छोड़ दिया जायगा; इस प्रकार वे प्रान्त निम्न प्रकार से 
ल्ञाभ में रहेंगे।-- 


बंगाल -- रहे३ लाख वार्षिक 
बिहार “+ रेरे $+ 393 
आसास “- ४४६ 9 
सीमाप्रान्चन-- १२ ,  #» 
उड़ीसा 3०४ ध्् ११ 9१ 
सध्यश्षान्त ०८ र्श 0 ११ 


जूट कर की आय का विभाजन--निम्नलिखित प्रान्तों 
को संघीय जूट-कर की आय से निम्न प्रकार धन श्राप्त होगाः-- 
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बंगाल“ 
बिहार +- 
आसास -- 
उड़ीसा +- 


श्र 
्‌ 
हा 


6९.0७. &७&[>अ> # 5 


डिं -_्न >> तब... 


लाख रुपये 
लाख ,, ; 
लाख ,, 
लाख ,, 


विशेष आर्थिक सहायता--शासन-विधान की घारा १४२ 
के अनुसार नौमियर-निणुंय के अन्तगत निम्नलिखित पग्रान्तों को 
विशेष सहायता दी गयी हैः-- 


संयुक्तआन्त--२५ लाख रुपये ( ५ वर्ष तक ) 
आसाम--३४० लाख रुपये + ७ लाख रुपये आसाम रायफल 


कृ लिए | 


सीमा-प्रान्त--१०० लाख रुपये ५ साल के बाद्‌ पुर्नेविचार 


किया जायगा । 


उड़ीसा--४० लाख रुपये इनके अतिरिक्त ७ लाख प्रथम वर्ष 


में और ३ लाख आगामी चार वर्षों 
में प्रति वष | 


सिन्य--१०५ लाख रुपये १० साल तक; प्रथम वर्ष में ५ 


लाख अतिरिक्त सहायता । 


प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना के बाद प्रान्तीय वजट 


सर ओटो नीमियर की राजस्व-संबंधिनी रिपोर्द अ्रत्यन्त 
दोष-पूर्ण है। उसने प्रान्तों के साथ बड़ा अन्याय किया है; जिस 
आधार पर उन्होंने निणय दिया हे, वह उपयुक्त नहीं कहा जा 
सकता । शासन-प्रबंध का जो स्टेंडडे इस समय मौजूद है उसी के 


& प्रान्तीय राजस्व & १४३: 





आधार पर अपने सिद्धान्त स्थिर किये हैं। प्रान्तीय स्वराज्य की 
स्थापना के बाद यह स्थाभाविक है कि प्रान्त की लोकप्रिय सरकारें 
५्‌*े कु आप कक क 
राष्ट्रननिमाण के कार्यों की ओर अपनी शक्ति का व्यय करें; परंतु 
उनके पास अथ का अभाव रहेगा । 

, आन्तीय स्वराज्य की स्थापना के बाद ११ आन्तों में अद्ध « 
वबष ( अक्टूबर १६३७ से माच १६१८ ) के लिए जो वजठ बनाये. 
2 आ 5 कर ं छ 4 
गये हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि ग्रान्तों में आधथिक-संकट 

मोजूद हैः-- 

बजट १६३७-शे८ 
नाम प्रान्त आय व्यय » लाभ या घाटा” 
आसास--+. र८७४७४००० रघरधु८००० + ९२९५०६०००* 


बंगाल--- १२४४०३००० १२२१०४०००  + शरेशेध्प००० 


बिहार -- ४०६००००० ४०३३४०००  + २५६६०००७ 
बंबईे-- ११६६४४७००० १२१७२२००० -+++ २१७६७००० 
मध्य आन्त- ४७४८७४००० ४७७४५३००० +. २३१०००० 
सीमा प्रान्त- १७६६६००० १८४५३१०००  ++ ४६२००० 
मद्रास--. १४६३७३००० १५४६३६७००० + ६०००० 
उड़ीसा -- श्प६€ ४००० १८घ७३७००० ४ ०0०००: 

| यथा दशा से घाटा" 

प्रकट होता है । 

पंजाब---. १०६०३६००० . १०प८६७००० +% २१७२०००: 
सिंध-- . द४७४०००० ३७७०१००० . +: २६०००: 


यू० पी०-- १२४४०७००० १५६६७४००० “+ श१श६८०००:' 


हे 
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संयुक्त-प्रान्त, उड़ीसा, बंबई और सीमा-पआन्‍्त के वजट घाटे 
के बजट हैं । इन प्न्तों में प्रायः ३४३ लाख रुपयों का घाटा हे । 


संयुक्त-प्रान्तीय सरकार के प्रधान-मंत्री माननीय पं० गोविन्द 
बल्लम पन्‍त ने ६ सितम्बर १६३७ को संयुक्त-प्रान्तीय असेम्बल्ी 
के अधिवेशन में सन्‌ १६३७-३८ का वजट पेश करते हुये अपने 
भाषण में सर आटोनीमियर के निणंय की बड़े-कड़े शब्दों में 
आलोचना की है; माननीय प्रधान-मंत्री ने कहाः-- 


“जहाँ तक इस प्रान्त से संबंध है सर ओटो नीमियर का 
निणेय लाडे मेस्टन के निर्णय की अ्रपेज्ञा अधिक अनुचित ओर 
अन्यायपूर्ण है। सर ओटो नीमियर ने उन तमाम ऋणों को 
छोड़ दिया है जो भारत-सरकार का बंगाल, बिद्दार, आ्रासाम, 
सीमाप्रान्त, उड़ीसा ओर मध्य प्रान्त पर हैं। शासन-विधान की 
समूची योजना दोषपूर्ण तो हे ही किन्तु उसका राजस्व संबंधी 
भाग तो सबसे अधिक दोषपूण हे; केन्द्र ओर श्रान्तों के बीच में 
आय के साधनों का बटवारा बड़ा अन्याय पूर्ण है ।  “ * प्रत्यक्षतः 
जब तक हमें केन्द्र में आर्थिक स्वराज्य प्राप्त न हो जाथ तब तक 
हमारे आर्थिक व राजस्व-संबंधी रोगों का कोई उपाय नहीं किया 
जा सकता ।” & सर ओटो नीमियर के निर्णय ( ॥७४४ ) की 
संयुक्त-आन्त के उत्तरदायी शासन के प्रधान-मंत्री जैसे उत्तरदायी 
अधिकारी द्वारा जेसी आलोचना की गयी है, उस' पर अब कोई 
टीका करना वांछनीय न होगा । 


हु॥ 
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७9 संयुक्र प्रान्तीय सरकार के चजट ( सन्‌ १६३७-१८) पर प्रधान 
मंत्री माननीय पं० गोविन्द वज्चम पन्‍त का भाषण । 


टिक नजनली (अतीक बनना पट ह जीप लीकपनता कक 


%& प्रान्तीय राजस्व & १्श्श 





ग्रान्तीय स्वराज्य की सफलता 


इसमें सन्देह नहीं कि नवीन-शासन-विधान की जेसी 
पेचीदा योजना निर्मित की गयी है, उसके कारण प्रान्तों को 
अधिकांश में केन्द्रिय-शासन पर निर्भर रहना पड़ेगा। यदि 
केन्द्रिय सरकार ने प्रान्तों को यथेष्ट सहायता--आर्थिक सहायता 
(ए५7०४०७ #ंव) और शासन तथा व्यवस्था (,०९2789007) 
के क्षेत्रों में पूरी स्वाधीनता न दी, तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि शआ्रान्तीय-स्वराज्य' का विनाश अवश्यम्भावी हे | विगत सित- 
स्वर १६३७ में कन्द्रिय (भारतीय) व्यवस्थापिका सभा के शिमला* 
अधिवेशन में सरदार सनन्‍्तसिंह ने इस आशयु,का एक भ्रस्ताव 
रक्‍खा था कि केन्द्रिय-शासन के व्यय (7050670॥7/9) में कमी 
करके धन बचाया जाय ओर वह धन प्रान्तों की आथिक सहायता 
में ख़चे किया जाय । यह प्रस्ताव ४१ के विरुद्ध ७० के बहुमत से 
असेम्बली द्वारा पास किया गया। श्रीयुत सत्यमूर्ति तथा श्री 
आसफ़अली ने अपने भाषणों में बड़े तकपूर्ण और प्रभावशाली 
ढंग से यह बतलाया कि भारत-सरकार अपने खच् से १२ करोड़ 
रुपये बचा कर प्रान्तों को आसानी से दे सकती हे । इस प्रस्ताव 
पर बहस में यह भी बतलाया गया कि यह धन सेना के व्यय में 
कमी करने से आसानी से मिल सकेगा । यदि ब्रिटिश अफ़सरों 
की जगह भारतीय अफ़सरों को.नियुक्त किया जाय तो १२ करोड़ 
की बचत हो सकती है। अथ-सदस्य सर जेम्स ग्रिग ने यह तो 
स्वीकार कर लिया कि ब्रिटिश अफ़सरों के स्थान में भारतीय अफ़- 
सरों की नियुक्ति करने से १२ करोड़ रुपये की बचत हो जायगी 

परंतु इस बचत को प्राप्त करने में एक लम्बा अरसा लगेगा ।& 


49 हिन्दोस्तान टाइम्स ४-६-३७ 
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राज्य-परिषद्‌ ( (०णार्टों ० 80880 ) के विगत अ्रधिवेशन 
में कमान्डर-इन-चीफ़ ने यह कहा था कि भारतीय-सेना में 
ब्रिटिश अफसरों को इसलिए रकखा गया हे कि आन्‍्त' स्वयं यह 
चाहते हैं कि आन्तरिक रक्ता व शान्ति के लिए उन्हें रक्खा 
जाय | श्री आसफ़अली ने यह बतलाया कि मेने ११ प्रान्तों के 
प्रधान-मंत्रियों के पास पत्र भेज कर इस विषय में उनके विचार 
पूछे हैं और उनके आधारों पर यह घोषित किया जा सकता हे 
कि प्रान्तों में से अधिकांश आज भारत में त्रिटिश फौज को नहीं 
चाहते | श्री सत्यमूर्ति ने यह बिलकुल सत्य कहा है किः 
“कांग्र स-सं त्रि-मंडल 'डेडलाक' पेदा करने के लिए ही डेडलाक 
पैदा नहीं करेंगे; किन्तु में अथे-सदस्य से यह कहूँगा कि यदि 
प्रान्तीय सरकारें राष्ट्ीय-निर्माण के कार्यों के लिए धन्र प्राप्त 
न कर सकेगी तो यह आप समम लें कि चाहे कांग्र स-मंत्रि 
मंडल हो चाहे ग्रैर-कांग्र सी-संत्रि-मंडल तुम्हारे तथा-कथित 
प्रान्तीय स्व॒राज्य की सृत्यु हो जायगी ।” 
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# प्रथम भाग समाप्त # 


खअव्यायथ १ 
# ९ + 
भमारताय सध 

नवीन-शासन-विधान ( १६३५ ) में अखिल भारत, जिसमें 
ब्रिटिश भारत और देशी राज्य सम्मलित हैं, के लिए संघ-शासन 
का विधान है । सायमन-कमीशन ने अपनी रिपोट में भारत के 
लिए संघ-शासन प्रदान करने की सिफारिश सन्‌ १६३० ई० में 
की थी । परन्तु सायमन कमीशन का ध्येय यह नहीं था कि एक 
दस ब्रिटिश-भारत और देशी राज्यों का संघ स्थापित करने के 
लिए ग्रयल्ल किया जाय । सायमन कमीशन की यह सिफ़ारिश थी 
कि ब्रिटिश भारत के शासन-विधान की रचना संघीय आधार 
पर की जाय और देशी रियासत या देशी रियासतों के समूह को 
उसमें सम्मिलित होने के लिए सुयोग दिया जाय | इसी आधार 
पर सामयन कमीशन ने ब्रिटिश भारत के लिए संघ-शासन की 
सिफ़ारिश की; परन्तु प्रथम गोलसेज-परिषद्‌ ( लन्दन ) में 
अखिल भारतीय संघ की योजना पर विचार किया गया। इसमें 
देशी राज्यों के ओर त्रिटिश भारत के मनोनीति सदस्य सम्मिलित 
हुए। सर तेजबहादुर समप्र ने संध-शासन के विकास में योग 
दिया ओर इस योजना को इस प्रकार जन्‍म मिला । इस प्रथम 
गोलमे ज-परिषद्‌ ने दो राजनीतिक भावनाओं के विकास में योग 
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:दिया; वे हैं अखिल भारतीय संघ-शासन और केन्द्रिय- 
उत्तरदायित्व | 
ब्रिटिश प्रान्तों में प्रान्तीय-स्वराज्य का स्वाभाविक परिणाम 
'बिटिश-मारत में संघ-शासन की स्थापना है | किन्तु तिटिश भारत 
'के संघ का गश्न देशी राज्यों के संघ के साथ इतना मिल गया 
*कि संघ के लिए प्रस्ताव का अथ ही यह समझा जाने लगा कि 
अखिल भारत में संघ की स्थापना की जाय; ओर इसमें योग 
दिया नरेशों ने । 


संयुक्त पार्लिमेंटरी कमेटी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया गया हे किः--“संघों की उत्पत्ति, साधारणतया 
'स्वाधीन राज्यों या शासनों के समझौते से होती है, जिसके 
अनुसार वे पश्ञुत्व का एक निश्चित अंश नवीन केन्द्रिय-शासन 
को समर्पित कर देते हैं।” अब प्रश्न यह है कि प्रस्तावित 
भारतीय संत में सम्मिलित होने वाले प्रान्तों में प्रभुत्व है ही 
कहाँ जिसे या जिसके एक अंश को केरिद्रिय सरकार को सौंपा 
जाय; ब्रिटिश भारत का प्रभ॒त्व ब्रिटिश पाल्िमेंट में है इसके 
अतिरिक्त संब-शासन में सम्मत्षित होने के क्षिए प्रान्तों से कोई 
समभोता भी नहीं किया गया है। दूसरी ओर देशी राज्यों के 
'लिए यह शर्ते है कि वे स्वेच्छानुसार संघ में सम्मलित हो 
'सकते हैं । 


नवीन भारतीय शासन-विधान ( सन्‌ १६३४ ) की धारा ४ 
(१) में यह लिखा है कि ब्रिटिश सम्राट के लिए यह वैद्य होगा 
'कि वह 'बोषणा” (]%606 00 ) द्वारा नियत दिवस से 
भारत में संघ-शासन की घोषणा करें; किन्तु इस प्रकार की 
'घोषणा करने से पूर्व दो शर्तें पूरी हो जानी चाहिए । 
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१--प्रथम शत यह है कि इस विषय में संघ-शासन की 
स्थापना की स्वीकृति पालिमेंट के दोनों चेम्बरों ढवारा दी जाय । 


२--दूसरी शर्ते यह है किः-- 
(१ ) उन देशी राज्यों ने.संघ में सम्मिलित होना स्वीकार 


कर लिया हो जिनके नरेशों को राज्य-परिषद्‌ ( 00फाल ० 
8॥8/8 ) के लिए ५२ सदस्य भेजने का अधिकार हो; ओर 


(२ ) उन देशी राज्यों की कुल मिला कर जनसंख्या समस्त 
बिक यों ५ 
देशी राज्यों की जन-संख्या का आधा भाग हो । 


इस प्रकार भारतीय-संघ की स्थापना का प्रश्न देशी राज्यों 
के नरेशों, पार्लिमेंट और सम्राट की स्वेच्छा श्वर निर्भर है । इस 
चित्र में स्वायत्त प्रान्तों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया हे । 
परन्तु सत्य तो यह छे कि ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की जनता 
शासन-विधान ( १६३४ ) द्वारा निर्मित संघ-शासन को स्वीकार 
नहीं करती । द 


ध्रध्याय २ 
संघ ओर देशी राज्य 


तकनभक न.+»+ 2 ९) (00 4 ८) वरलकतनन«-+«क 
१--प्रबेश-पतन्र 


जा देशी राज्य संघ में सम्मिलित होना चाहें उनके लिए 
यह आवश्यक है कि बे प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करें। शासन- 
विधान की धारा ६ के अनुसारः-- 


१--“कोई भी राज्य संघ में सम्मिलित उसी समय माना 
जायगा जब कि सम्राट उसके नरेश द्वारा हस्ताक्षर किये हुए 
प्रवेश-पत्र को स्वीकार कर ले । इस प्रवेश-पत्र द्वारा वह स्वयं 
अपनी और अपने उत्तराधिकारियों की ओर से--( १) यह 
घोषणा करेगा कि वह इस मन्तव्य से शासन-विघान के अन्त- 
ग़त संघ में सम्मिलित होता हे कि सम्राट, भारत का गवर्नर- 
जनरल, संघीय व्यवस्थापिका सभा, संघीय-न्यायालय और 
दूसरी संघीय-संस्थाएं जा संघ के लिए स्थापित होंगी, इस 
प्रवेश-पत्र के कारण, किन्तु उसकी शर्तों के अनुसार और केबल 
संघ के उद्द श्यों के लिए, उसके राज्य ( 00७/6 ) के संबंध में उन 
. कार्यों को करेंगे जिनके लिए शासन-विधान ने उन्हें अधिकार 
दिये हैं। (२) इस प्रवेश-पत्र द्वारा शासन-विधान की जिन 
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धाराओं को स्वीकार किया है, उनके यथोचित रीत्यानुसार अपने 
"राज्य में पालन करवाने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है ।” 
किन्तु इस उपधारा के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण शत्त है ओर 
वह यह हे कि प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर इंस शर्ते पर भी किये जा 
सकते हैं कि किसी नियत तिथि को या उससे पूव संघ की 
स्थापना की जायगी और ऐसी दशा में यदि उपरोक्त नियत 
तिथि तक संघ की स्थापना न हुई तो वह राज्य संघ में सम्मि- 
लित नहीं समझा ज्ञायगा । 


२--प्रवेश-पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि 
संघीय व्यवस्थापिका उसके राज्य के संबंध में किन-किन विषयों 
में कानून बना सकेगा; इस प्रवेश-पत्र में संघ की कार्य कारिणी 
सत्ता ओर संघीय व्यवस्थापिका सभा पर आरोपित मर्यादाओं 
का भी डल्लेख होगा । 


३--देशी राज्य का नरेश एक पूरक प्रवेश-पत्र द्वारा, जिस 
पर उसने हस्ताक्षर किये हों ओर सम्राट ने स्वीकार कर लिया 
हो, अपने राज्य के प्रवेश-पत्र में परिवर्तेन भी कर सकेगा और 
संघ के लिए सम्राट या किसी संघीय संस्था द्वारा किये जाने योग्य 
कार्यों में वृद्धि कर सकेगा । 


४--पअत्येक प्रवेश-पत्र की यह शत होगी कि छ्वितीय परिशिष्ट 
में दी हुयी धाराओं में पालिमैंट द्वारा संशोधन हो सकेगा । 


(भारत में संघ की स्थापना के बाद यदि कोई नरेश यह 
ग्राथनाशकरेगा कि उसका राज्य संघ में सम्मिलित कर लिया जाय, 
तो गवर्नर-जनरल उसकी इस प्राथना को सम्राट के पास भेज 
देगा। किन्तु संघ की स्थापना के २०वर्ष पश्चात्‌ गवनर-जनरत्र 
ऐसी प्राथना को सम्राट के पास उस समय तक नहीं भेजेगा 


१६४ % नवीन भारतीय शासन-विधान # 


लक हक ललअअलल ंइु आललअलअई#इंम हब. मई कब गप बंप / पक“ अं ा/ंधं४६६४ ९४०४ ७४७७७४७४४७७७७७७७७॥४७४/४७७७७७७७एए 





3७७७॥७७॥७७७/०आ॥ का, 0 मा 





ह्पा 


, जब तक कि संघीय व्यवस्थापिका सभा के दोनों चेम्बर सम्राट 
से इस प्रकार की सिफारिश न करें । 
६--जो देशी राज्य संघ में सम्मिलित हो जायगा वह संधीय 
राज्य ( 060-७60_ 5808 ) और जिस पत्र द्वारा प्रवेश होगा 
बह ग्रवेश-पत्र ( ॥78070778॥ 07 /०००४४०॥ ) कहलायगा। 


. ७--धारा ६ के अनुसार सम्राट द्वारा प्रवेश-पत्र स्वीकार 
किया जायगा ओर उसके बाद वह पाल़िंमेंट के सामने पेश 
होगा । समस्त न्यायालय ऐसे प्रत्येक प्रवेश-पत्र को क्रानूनी रूप 
से स्वीकार करेंगे । 

उपयोक्ष घाराओं दिशी राज्य के नरेश ओर उसके उत्तराधि- 
कारी” इन शब्दों का उल्लेख है। नरेश अपने राज्य के लिए प्रवेश- 
पत्र पर हस्ताक्षर करेगा | किन्तु देशी राज्यों की ८ करोड़ प्रजा 
का कहीं भी नाम नहीं है । यदि आगे चल कर किसी समय देशी 
राज्यों में प्रजातंत्रशासन की स्थापना हो गयी तो त्रिटिश-सरकार 
उनकी प्रतिनिधि-संस्थाओं के निणय का कोई विचार न करते हुए 
नरेशों के प्रवेश-पत्र को ही स्वीकार करेगी। इस प्रकार नरेशों को 
स्वेच्छा-पूर्ण बनाने में यह शासन-विधान योग देगा । किसी भी 
राज्य को संघ में सम्मिलित करने का पूरा अधिकार सम्राट को 
दिया गया है | सम्राट के लिए किसी भी प्रवेश-पत्र का स्वीकार 
कर लेना अनिवाय नहीं है | यदि कोई प्रवेश-पत्र शासन-विधान 
की संघ-योजना के अनुकूल नहीं हे तो सम्राट उसे स्वीकार 
नहीं कर सकता | 

इसका तात्पय यह है कि समस्त राज्यों के प्रवेश-पत्र जिनके 
द्वारा वे संघ-शासन को स्वीकार करें सामान्यतया एक-से होने 
चाहिंये। संयुक्त कमेटी ने यह स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में 
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लिखा है किः--“हमारा यह विचार है कि यह अत्यन्त वॉलनीय 
होगा कि प्रवेश-पत्र सब दशाओं में समान रूप के हों; यद्यपि हम 
यह मानते हैं कि प्रत्येक राज्य के संबंध में संघीय विषय-सूची 
जिसे नरेश स्वीकार करेगा एक-सी नहीं हो सकती ।” इसलिए 
देशी राज्यों के नरेश प्रवेश-पत्रों में ऐसी शर्ते! लिखना चाहते हैं 
जिससे उनको विशेषाधिकारों की रक्षा हो सके । 

प्रवेश-पत्र सन्धि है या समय ? यह पवेश-पत्र क्या हे ? 
क्या यह सन्धि-पत्र हे या समय ( (0778० ); क्या यह दो 
समान राज्यों के मध्य में सन्धि है ? भारत, त्रिटिश और भारतीय, 
एक परतंत्र राज्य हे । ब्रिटिश प्रान्तों में प्रभुत्व नहीं हैं और 
अन्तरोष्टीय भाव में देशी-राज्यों में भी प्रभुल्व नहीं है । कारण 
कि वे ब्रिटिश 'सम्राट' के अधीन हैं। तब यह प्रवेश-पत्र संघ 
में सम्मलित होने के लिए विशेषाधिकारों के लिए एक प्रकार का. 
आवेदन-पत्र मात्र रह जाता हे | यह समय ( (!०0078% ) तो 
इसलिए नहीं कहा जा सकता कि प्रवेश-पत्र को बेध या अवध 
घोषित करने का अधिकार न्यायात्नय को नहीं हे । 


२---प्रवेश-पत्र का विषय 


धारा ६ (२) में यह्‌ स्पष्ट लिखा हुआ «है कि ग्रवेश-पत्र में 
“उन विषयों का उल्लेख होगा जिनके संबंध में संघीय व्यवस्था- 
पिका सभा” देशी राज्य के लिए क़ानून बना सकेगी | संघीय 
विषयों की सूची में वे सब विषय सम्मिलित नहीं हैं जिनका 
किसी देशी राज्य या उसके नरेश के हितों से संबंध हे । इसलिए 
देशी नरेशों के विशेषाधिकारों, विशेष हितों, देशी राज्यों के 
सन्धि या अन्य अधिकारों की सुरक्षा संघ या संघीय व्यवस्था- 
पिका सभा के अधीन नहीं है । ये विषय संघ के क्षेत्र से बाहर' 
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हैं और इनकी सुरक्षा या नियमन सर्वोच्च-शक्ति ब्रिटिश राज्य की 
सदू-भावना और इच्छा पर निर्भर है । 


३--प्रवेश-पत्र का स्वरूप 


भारत-सरकार -ने प्रवेश पत्र का मशविदा प्रकाशित कर 
दिया है और देशी राज्यों ने उसके संबंध में अपने प्रस्ताव भी 
प्रकट कर दिये हैं। ग्रवेश-पत्र का सशविददा इनता बड़ा है कि 
इसकी धाराओं पर विशद्‌ रूप से विचार करना यहाँ संभव 
नहीं । इसमें जो मुख्य-मुख्य धाराएं हैं उनके विषय में ही विचार 
किया जायगा | प्रवेश-पत्र के मशविदे में संघ का उद्देश बतलाया 
गया है, “भारत के हितों और उनकी उन्नति के लिए सहयोग ।” 
देशी राज्य प्रवेश-पत्र में इस प्रकार के उद्देश का उल्लेख नहीं 
चाहते । बे यह चाहते हैं कि संघीय शासन को जो अधिकार दिये 
जायें उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये। जो 
अधिकार देशी राज्यों के संबंध में ब्रिटिश सम्राट के हैं उनका 
भी स्पष्ट रूप से उल्लेख आवश्यक है। जो धाराएँ संघीय व्यव- 
स्थांपिका सभा को अधिकार देती हैं, उनके विषय में भी वे बहुत _ 
सचेत हैं; वे यह्‌ नहीं चाहते कि उनके नरेशों के प्रभुत्व पर कोई 
आधात पहुँचे । वे गबनर-जनरल और वायसराय& के अधिकारों 
में भी स्पष्ट रूप से भेद चाहते हैं। प्रवेश-पत्र में उन विषयों के 
संबंध में भी संरक्षण हैं जिनके संबंध में संघीय व्यवस्थापिका 


:.. $# नवीन-शासन-विधान के अनुसार गवनर-जनरस्ष संघ की कार्ये- 
कारिणी ( 77:9000ए० ) का प्रमुख शोर वायसराय देशी राज्यों की 
सर्वोच्च-शक्कि-सम्राट ( ?87&707009 ) का प्रतिनिधि ह्ोगा। दोनों 
पदों के अधिकार एक ही व्यक्ति के अधीन होंगे--केखक 





$& संघ और देशी राज्य # १६७ 


अली ली "तल ली +ल 5+र ५ 5 *। 





उन्‍न्‍टीक ५. के 


सभा क़ानून बना सकेगी । वास्तव में वस्तुस्थिति यह हे कि देशी _ 
राज्य अपने स्थानीय श्रभुत्व की सुरक्षा के लिए अधिक चिंतित 
प्रतीत होते हैं और इसके अतिरिक्त वे यह भी चाहते हैं कि प्रवेश- 
पत्र सें ऐसी शर्ते! भी रक्खी जायें जिनसे संघीय-उ्यवस्थापिका 
सभा के नियमन और संघ-शासन के कार्यों का राज्यों के आन्तरिक 
राज्य-प्रबंध पर कोई दूषित प्रभाव न पड़े । श्री के० टी० शाह ने 
लिखा हैः--इस समय जैसी परिस्थिति है; उसके अनुकूल 
सामान्यतया सभी देशी राज्यों द्वारा स्वीकाये प्रवेश-पत्र की 
तैयारी के लिए जो पारस्परिक विचार-विनिमय हो रहा है उससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारत-सरकार के राजनीतिक-विभाग 
ओर देशी राज्यों के मंत्रियों को सबसे अधिक चिन्ता है ।” 


फ् 

प्रथम गोलमे ज-परिषद्‌ ( लंदन ) के समय देशी राष्यों के 
नरेशों में संघ-शासन के लिए जैसा उत्साह ओर उससे लाभ की 
जो आशाएं थीं, वे उसके एक वर्ष बाद ही निराशा और निरु- 
त्साह में परिणत हो गयीं । ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है त्यों- 
त्यों देशी राज्यों के नरेशों को यह अनुभव होता जा रहा है कि 
संघ में सम्मिलित होना अपने प्रभ्॒त्व से हाथ धो बेठना है। इस 
लिए अब भारतीय नरेश संघ में प्रवेश करने के लिए पहले जेसे 
उत्सुक दिखलायी नहीं देते । 





अध्याय ३े 
संघीय कार्यकाारिणी 
“779६ /4$9$--- 
९ --गवन र-जनरल 


गवर्नर-जनरल की नियुक्षि---नवीन शासन-विघान (१६३५). 
की धारा ३ के अनुसार सम्राट द्वारा गवनर-जनरल की नियुक्ति 
की जायगी | शासन-विधान के अन्तगंत उसे जो अधिकार और 
कत्तेव्य सोंपे गये हैं, वह उनको पूरा करेगा और प्रयोग करेगा । 
इनके अतिरिक्त वह उन अधिकारों का भी प्रयोग करेगा जिन्हें 
सम्राट उसे प्रदान करेगा | सम्राट अपना एक प्रतिनिधि भारत में 
देशी राज्यों के संबंध-में अपने कार्यों व कत्तंव्यों को पूरा करने के 
लिए नियुक्त करेगा । ओर उसके कत्तेठ्य और अधिकार ( वे नहीं 
होंगे जो इस शासन-विधान द्वारा उसको प्रदान किये गये हैं ) थे 
होंगे जो सम्राट द्वारा प्रदान किये जायेगे । जब वह शासन-विधान 
के अन्तगंत अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा अथवा उत्तरदा- 
यित्वों का पाज्न करेगा, तो वह गवनर-जनरल के नाम से प्रसिद्ध 
होगा ओर जब वह सम्राट के अतिनिधि की हैसियत से देशी 
राज्यों के संबंध में अधिकारों को पूरा करेगा तब वह वायसराय 
कहलायेगा। सम्राट को यह अधिकार है कि वह इन दोनों पदों 
के लिए एक ही व्यक्ति को नियुक्त करे। 


& संघीय कायकारिणी & १६६. 


न अनन-ममकजाक, 


भारत के गवनेर-जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा ब्रिटिश 
प्रध्तन-मंत्री की सम्मति से की जाती हे ओर शासन विधान के 
अन्तगत संघ की स्थापना के बाद भी ऐसा ही होगा। किन्‍्त॒ 
त्रिटिश उपनिवेशों ( कनाड़ा व आआस्टिलिया आदि ) में गवनर- 
जनरल सम्राट द्वारा उन उपनिवेशों के प्रधान-मंत्री की सम्मति 
से नियुक्त किये जाते या पद से ह॒ठाये जाते हैं। इस प्रकार 
उपनिवेशों का गवरनर-जनरल की नियुक्ति में पूरा हाथ रहता है । 
परन्तु भारत में प्रधान-मंत्री को ऐसा अधिकार ही नहीं दिया 
गया है । 
(१ (5 
गवनर-जनरल की योग्यता--गवनर-जुनरल का पद 
भारत सें सबसे अधिक महत्व का हे। अब तक इस पद पर 
त्रिटिश राजनीतिज्ञ, ब्रिटिश उपनिवेशों में अनुभव ग्राप्त गवनेर 
जनरल या गवनर नियुक्त किये जाते रह हैं। नियुक्ति के समय 
इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि भावी गवर्नेर-जनरल को 
भारतीय दशाओं का विशेष ज्ञान हो । गवनर-जनरल अधिकांश 
में कुल्लीन-वंशों के होते हैं । 
गवर्नर-जनरल का वेतन-बृत्ति---शासन-विधान की 
तीसरी परिशिष्ट में गवनेर-जनरल का वार्षिक वेतन २४५०,८०० 
रुपये सालाना है.। किन्तु उसकी वृत्तियों ( 3]]07970088 ) का 
निश्चय कॉसिल आइडेर द्वारा होगा । सन्‌ १६३७-३८ के भारत- 
सरकार के वजट में गवनर-जनरल के वेतनादि के लिए जो घर्न 
स्वीकार किया गया था; वह निम्न प्रकार हेः-- 
रुपयों में 
वेतन २,४०,८०० 
स्टम्पचुअरी वृत्ति - ४०,००० 
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समय-वृत्ति से उयय १७४३०० 
मोटरकार ४३००० 
प्रायवेट-संत्री व विभाग २६३००० 
सेना-मंत्रि व विभाग ३२०२४०० 
अ्रमण व्यय, स्पेशल टन ७७०७०० 

१५,४७,००० 


बंड और वॉडीगा्ड का व्यय १८७,६०० 
१७,३२८,६०० योग 
उपरोक्त ख़चे में वायसराय के भवन का व्यय, अवकाश- 
बृत्ति और ४००० पौंड का भवन के लिए सामानादि सम्मिलित 
नहीं है । इन सबों को मिलाकर भारत के राजस्व से १७ लाख 
६२ हज़ार रुपये सालाना गवनर-जनरल पर खच होते हैं अथौत्‌ 
प्रति दिन ४५५४ रुपये वायसराय की भेंट किये जाते हैं। यह 
लेख करना अनावश्यक है कि १७ लाख ६२ हज़ार फी यह 
विपुल्ष धन-राशि भारतीयों की पराधीन ओर आशिक दुरावस्था 
को देखते हुए दूसरे सम्पन्न देशों के वेतनों से बहुत अधिक है ।& 


हिल ला कधावाउतार अधाधकाक 


#£ जिटिश प्रधान-मंत्री ([27०7॥०7) का वेतन १०००० पड सा० 


संयुक्र राष्ट्र अमेरिका के अ्सीडेन्ट का वेतन १९००० पैड सा+ 
दक्षिणी अफ्रीका के गवर्नर-जनरत्त का बेतन १०४०० , » 
कना दा के ११ ११ १०००० ,,  3$$ 
फ्रान्स के प्रेसीडेस्ट हि श्य००० ,, ,, 


लोट--३ पैड -- १३।-)। 
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गवर्नर-जनरल के कार्य---शासन-विधान की धारा ७ में 


गवनर-जनरल के अधिकारों का उल्लेख हेः--शासन-विधान की 
धाराओं के अनुसार संघ की काय-कारिणी-सत्ता का आदि-श्लोत 
गवनेर-जनरल है। वह सम्राट की ओर से स्वयं या दूसरे अधी- 
नस्थ अफ़सरों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा । 


कार्य-कारिणी सत्ता का छ्षेत्र--शासन-विधान की धारा ८ 


में काय-कारिणी-सत्ता के क्षेत्र का उल्लेख है - शासन-विधान की 


धाराओं के अनुसार संघ की कार्य-कारिणसी-सत्ता निम्न लिखित 
मामलों में प्रयोग में लायी जायगी 


(१ ) उन मामलों में जिनके संबंध में संघीय व्यवस्थापिका 
सभा को क़ानून बनाने का अधिकार होगा । 

(२ ) सम्राट की आर से ब्रिटिश भारत में सामुद्रिकं, स्थल- 
सेना ओर आकाश-सेना का संगठन ओर नियंत्रण 

( ३ ) असम्य प्रदेशों के संबंध सें उन अधिकारों का प्रयोग 
जिन्हें सम्राट सन्धि, म्रांट या प्रथा के अनुसार कर सकता है | 

संघीय राज्य के शासन की काय-कारिणी-सत्ता, उस राज्य 
में उन सासलों के संबंध में जारी रहेगी जिन मामलों में संघीय 
व्यवस्थापिका सभा को उस राज्य के संबंध में क्रानून बनाने का 
अधिकार है। किन्तु यदि संघीय-क़ानून द्वारा यह निश्चय हो 
जायगा तो गवनर-जनरल की काय-कारिणी-सत्ता उन मामलों 


में होगी । 
गवर्न्र-जनरल ने पाँच प्रकार के अधिकार---गवनर- 


जनरल के समस्त अधिकारों को स्थूल रूष से निम्न लिखित ५ 
शियों में बाँटा जा सकता है 
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- सुरक्षित विभागों के संबंध में अधिकार व काय | 
२--स्वेच्छा-पृवक कार्य व अधिकार । 
३--वउ्यक्तिगत-निणय से किये गये काय । 
४--मंत्री-मंडल के परामश से किये गये काय व अधिकार । 
४५--विशेषाधिकार ( १ ) व्यवस्थापक (२) प्रान्तीय शासन 
पर नियंत्रण ( ३ ) देशी राज्यों संबंधी । 


२--सुरक्षित विभाग 


जिस प्रकार पहले शासन-विधान के अन्तर्गत भारत के 
प्रान्तों में द्रघ शासन-श्रणाल्ञी ( 70990/0॥9 ) प्रचलित थी और 
प्रान्तों में जिसका अब अन्त कर दिया है, उसी प्रणाली को 
अब कंन्द्र में जारी किया जायगा। स्पष्ट शब्दों में इसका यह 
मतलब है कि संघीय-शासन दा भागों में बट जायगा । एक भाग 
सुरक्षित होगा ओर उसका उत्तरदायित्व गवर्नर-जनरल पर होगा; 
ओर दूसरा भाग हस्तान्तरित होगा; इसका प्रबंध ओर दायित्व 
मंत्रियों ( १007॥80078 ) पर होगा । निम्न लिखित चार विभाग 
सुरक्षित हैं।--( १ ) सेना-विभाग । (२) इसाई-घर्मनविभाग । 
(३) बेदेशिक विभाग । (४ ) प्रथक प्रदेश ! 


१ सेना-विभाग---इसका विवेचन विशद्‌ और महत्वपूर्ण 
होने के कारण प्रथक्‌ अध्याय में किया गया है । 


२ इंसाई-धर्म विभाग--केन्द्रिय-सरकार का यह विभाग 
ईसाई धरम ( प्रोस्टेस्टेंट चर्च ) से संबंध रखता है । इस विभाग 
की स्थापना इसलिए की गयी थी कि भारत में सरकारी ईसाई 
कसचारी इसाई घमं से आध्यात्मिक लाभ उठा सके | शासन- 
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विधान की धारा २६६ ( १ ) के अनुसार भारत में पादरियों का 
एक विभाग होगा । इन पादरियों की नियुक्तियाँ भारत-मंत्री द्वारा 
होंगी। यह विभाग अखिल भारतीय-सर्विस की तरह माना 
जायगा । धारा ३३-(३) (एं) के अनुसार इस विभाग का खच 
४२ लाख रुपये सालाना से अधिक न होगा । किन्तु इसमें पेंशन 
का व्यय सम्मिलित नहीं है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
यह विभाग भारत के हित के लिए नहीं है; यह तो उन गिने- 
चुने इसाई कम-चारियों के लाभ के लिए है जो सरकार के नौकर 
हैं ओर बड़े-बड़े वेतन पाते हैं। भारत की जनता पर यह ४२ 
लाख रुपये का बोझ व्यथ में लादा गया है । क्या न्यायश्रिय 
सरकार इस भूमि के निवासियों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
भी कुछ व्यय करती हे ? हाँ, जब यह प्रश्न रक्‍्खा जाता हे तो 
त्िटिश सरकार अपनी धार्मिक तटस्थता की दुह्ाई देती है। भारत 
की ग़रीब जनता का लाखों रुपया इन कमे-चारियों की धम्म- 
पिपासा के शान्त करने के लिए ठयय किया जाता, जब कि भारत 
की अधिकांश जनता को एक समय भी भर-पेट साधारण भोजन 
भी नहीं मिलता । क्या यही ब्रिटिश न्याय है ९ 


३--वेदेशिक-विभाग ( 775७7४७। ७( ५४7०३ ) इस विभाग 
का संबंध भारत के बाहर दूसरे राष्ट्रों से है । यह्‌ विभाग गवनेर- 
जनरल के अधीन रहेगा । परन्तु जिटिश उपनिवेशों और कोलोनी 
के संबंध इसके अन्तगंत नहीं हैं। उनके संबंध में मंत्रियों के 
परामशेसे काये किया जायगा। आर्थिक और राजनीतिक दोनों 
पहलुओं से यह बहुत ही महत्वपूणो विभाग है; भारत का अन्य 
देशों से सम्पेक होना स्वाभाविक है; ऐसी" दशा में उसके दूसरे 
राज्यों के साथ जो संबंध होंगे, उनका नियंत्रण सुरक्षित विभाग 





हि 
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द्वारा होगा। संघीय-व्यवस्थापिका का इस पर कोई नियंत्रण न 
होगा । संघ के उत्तरदायी मंत्रियों के काय-क्षेत्र से इस विभाग 
को अलग कर ब्रिटिश-सरकार के एजेंट -गवनर-जनरल के हाथों 
में सोंप देना यह सिद्ध करता हे कि जिटिश साम्राज्यवाद भारत का 
आर्थिक घोषणा करने में कितना अधिक आगे बढ़ गया है । यह 
वास्तव में भारत की पराधीनता का सबसे बड़ा लक्षण है कि 
आज वह राष्ट्रसंघ का सदस्य होते हुए और राष्ट्रसंध की 
असेम्बली का एक भारतीय& अध्यक्ष होते हुए भी भारत दूसर 
राष्टों के संबंधों पर कोई नियंत्रण करने में अशक्क है । सर तज- 
बहादुर सप्र ने अपने उस मेमारेंडम में जो उन्होंने पालिमेंटरी 

मेटी क सामने पेश किया था त्रिटिश-सरकार की उपराक्त नीति 
को भारत के लिए बड़ा हानिकार बतलाया है। सर सप्र लिखते 
हैं;--“टेरिफ़ या विदेशों में भारतवासियों की दशा संबंधी प्रश्नों 
का वेदेशिक मामलों से इतना घनिष्ट सम्पक है कि यदि व्यवस्था- 
पिका सभा को वेदेशिक मामलों क संबंध में बहस करने स बिलकुल 
अलग रकक्‍खा जाय तो बह उन प्रश्नों का समाधान करने में अस- 
मथ हांगी | भारतीय लोकमत,' "  * 'प्रवासी भाश्तीयों की दशा 
ओर टेरिफ के संबंध में बड़ी दिलचस्पी लेता है, वास्तव में इस 
प्रकार के प्रश्नों पर वत्त मान शासन-विधान के अन्तर्गत व्यव- 
>>गपिक सभा में बहस की जा सकती है, भोर मेरी सम्भति में 

दे नवीन शासन-विधान के अधीन इस प्रकार बहस करना रोक 
ईया गया तो यह प्रगति नहीं होगी ।” ॥॒ 


कॉसलर--गवनेर-जनरल के उपरोक्त सुरक्षित विभागों के 
कार्यों में सहायता देने के लिए तीन कोंसलर होंगे। इनकी नियुक्ति 
. & हिज हाई-नेस आग़ा खां । 
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गंवनर-जनरल द्वारा की जायगी । कौंसलर गवनर-जनरल के प्रति 
उत्तरदायी होंगे । कॉंसलर संघीय व्यवस्थापिका सभा के दोनों: 
चेम्बरों के मेम्बर होंगे; परन्तु उन्हें वोट देने का अधिकार: 
न होगा। 


३--गवनर-जनरल के स्वेच्छापूण विशेषाधिकार 


शासन-विधान की धारा ६ (१) से यह स्पष्ट है कि गवनेर-- 
हक आर ते ए पं आर 
जनरल के स्वेच्छापूर्ण अधिकारों से तात्यय ऐसे अधिकारों से है 
जिनके संबंध में उसे मंत्रियों से परामशे करने की आवश्यकता 
नहीं है | श्री के० टी० शाह ने अपनी पुस्तक 'संघ-शासन' में 
शासन-विधान से ऐसी धाराओं का संग्रह किया है जिनके 
विषय में वह स्वेच्छापूर्ण अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।; 
यहाँ उनमें से कुछ महत्वपूर्ण धाराएं देते हैं;-- 
१--मंत्रि-मंडल के अधिवेशनों की अध्यक्षता (६) २ 
२--कोई विषय गवनर-जनरल की स्वेच्छा या व्यक्तिगत निर्णय : 
के अन्तगंत है या नहीं--इसका निर्णय । (६) ३ 
३--मंत्रियों की नियुक्ति एवं पद-च्युति | (१०) १० 
४--सेना-विभाग, ईसाई धर्म-विभाग, बेदेशिक-नीति एक प्रथक्‌ 
क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रबंध। (१११ 
४--आर्थिक परामशे-क्तो की नियुक्ति, एवं पद-च्युति । उसके 
वेतन आदि का निणंय; उसके स्टाफ की संख्या । (१५) ४ 


६--सरकारी आज्ञाओं को प्रमाणित करने के नियम बनाना ।४ 
(१७) २ 
७--सरकारी कार्य-विभाजन के लिए नियस बनाना । (१७) ३. 
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८--गवनर-जनरल को विभागों द्वारा सचना देने के लिए नियम 
बनाना । (१७) ४ 
६--संधीय व्यवस्थापिका-सभा क चेम्बरों का आगंतन्रणा; उनको 

स्थगित एवं भंग करना । (१६) 

'१०--संघीय व्यवस्थापिका-सभा में भाषण दना। (२०) १ 

११--संघीय व्यवस्थापिका-सभा के लिए संदेश भेजना ।(२०) २ 

:१२--का रावास या कालेपानी दंड-जनित अयाग्यता के निवारण 
के लिए अवधि का निधोरण । (२६) (१) 

१३--बिल को अस्थीकार करना; स्वीकार करना या सम्राट की 
स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना | (३२) (१) 

'१४--इस प्रश्न का निर्णय कि कोई संघ का स्नच ऐसा है या 
नहीं कि जिस पर संघीय व्यवस्थापिका सम्मति द सके । 

१४--संघीय असेम्बली और कोंसिल आफ़ स्टेट की कार्यवाही 
का 
के लिए नियम बनाना । (३८) १ 

१६ “आर्डनिंस जारी करना । (४३) 

१७--गवनर-जनरल के क़ानून! बनाना । (४४) 

१८--शासन-विघान को स्थगित करने के लिए घोषणा करना (४४) 

:१६--गवनेरों पर नियंत्रण | (४४) १ 

२०--प्रान्तीय गवनेरों के लिए आर्डीनिंस जारी करने के लिए 
आदेश देना । (८८) १ 

“२१--चीफ़ कमिश्नरों की नियुक्ति करना । (६४) 

“२२--बिलाचिस्तान ( ब्रिटिश ) का प्रबंध व नियंत्रण । ६५ (१) 

:२३--संघीय व्यवस्थषिका में सात प्रकार के बिलों के लिए पृ 
स्वीकृति देना | (१०८) १ 
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श्छ “आन्तीय व्यवस्थापिका-सभा में चार प्रकार के बिलों के 
लिए पूर्व स्वीकृति देना । (१०८) २ 


२४--(१) रिजवे बक के गवनर ओर डिप्टी गवनर की नियुक्ति 
ओर पद-च्युति; उनके वेतन तथा बृत्ति आदि की स्वीकृति; 
तथा उनके काय-काल का निणुय । (२) स्थानापन्न रिजव 
बक गवनर ओर स्थानापन्न डिप्टी गवनेर की नियुक्ति । 
(३) केन्द्रिय बोड को स्थगित करना। (४) रिजव बक के 
कूज की अदायगी । (१४२) द 

२६--रेलवे “अधिकारी” के ड$ सदस्यों व उसके अध्यक्ष की 
नियुक्ति । (१८२) 

२७--संघीय पब्लिक सर्विस कसीशन के सदस्यों व अध्यक्ष 
को नियुक्ति। (६६४) १ 

$र२८-प्रान्तीय गवनेरों के लिए शान्ति-व्यवस्था के संबंध में 
आदेश देना । १२६ (४) 

इन विशेषाधिकारों पर यहाँ आलोचना करना उचित न 
होगा । यथा-स्थान प्रसंगालुकूल इनका विवेचन किया जायगा। 
हु गवनर-जनरल के विशेषाधिकारों की सम्पूण सची नहीं हे । 
किन्तु इससे पाठक यह सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि 
गवनेर-जनरल को डिक्टेटर के पूरे अधिकार दे दिये गये हैं । 
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& संयुक्र प्रान्त ओर बिहार की कांग सी सरकारों ने राजबन्दियों की 
रिहाई के संबंध में आज्ञाएं जारी कीं परन्तु प्रान्तीय गवनेरों ने १२६ (४) 
घारा के अन्तर्गत गवरनर-जनरल द्वारा प्राप्त श्रादेशानुसार मंत्रि-मंडलों की 
आज्ञाश्रों को स्वीकार नहीं किया । फलतः बिहार व संयुक्ल प्रान्त के म॑त्रि- 


मंदलों ने १५ फवरी १ श्श८ को त्याग-पत्र दे दिये। 
१२ 
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४--गवन र-जनरल के वे विशेषाधिकार जिन्हें वह 
व्यक्तिगत निणय से प्रयोग में लो सकेगा। 


वह निम्न लिखित अधिकारों का प्रयांग मंत्रियों के परामर्श 

के बाद करेगा । परन्तु यह अनिवाय नहीं हे कि वह मंत्रियों के 

परामशे या निणुय को स्वीकार करे | 

?--गवन र-जनरल के विशेष उत्तरदायित्ः--. (१२) 
(१) भारत की शान्ति-रक्षा । (२) संघीय सरकार की आर्थिक 
स्थिरता की रक्षा | (३) अल्प-संख्यक-जातियों के बेध हितों 
की रक्षा | (४) पब्लिक सर्विस के बंध हितों की रक्षा । (५) 
शासन-विध्ान की व्यापारिक भेद-भाव विराधी धाराओं का 
प्रयोग | (६) भारत सें जो माल इंगलंड या तबह्मा से आयगा 
उसके लिए भेद-भाव का अवशोध । (७) देशी रियासतों 
अधिकारों व उनके नरशों के गौरव की रक्षा | (८) श्रपने 
विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए यथेष्ट धन 
प्राप्त करना । 

२-एडबोकेट-जनरल के नियुक्ति, पद-च्युति ओर वेतन । (१६) १ 

३--यदि कोई व्यक्ति दोनों चेम्बरों का सदस्य चुन लिया जाय 
तो एक घेम्बर की सदस्यता त्यागने के लिए नियम । (२४ 

' ४--विशेष आवश्यक परिस्थिति में आर्डीनिंस जारी करना। 
(४२) १ (६) 

४--टेकनीकल' योग्यता आदि के संबंध में नियमों को अस्बी 

. कार करना । (११६) ३ 

६--रिजव बक के डाइरेक्टरों को मनोनीत करना और पद से 

हटाना । (१५२) 
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है. 
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७--संघ शासन ओर रेलवे-अधिकारी के बीच जो कायवाही होगी 
उसके संबंध में नियम बनाना । (१८४) १ 


८--सुरक्षित पदों के लिए नियुक्तियाँ (२४६) २ 
६--सिवित्न कमंचारी के दण्ड, दोषरोप या वेतन आदि के संबंध 

में आज्ञा (२४८) २ 
१०--हाई कमिश्नर की नियुक्ति, वेतन आदि | 

उपरोक्त विशेषाधिकारों की सची भी सम्पूण नहीं है। इससे 
यह ज्ञात हो जायगा कि गवनर-जनरल न कंबल संघीय-कार्य 
कारिणी का ही प्रमुख है; किन्तु वह शासन के प्रत्येक क्षेत्र,--काय- 
कारिणी, व्यवस्थापिका और न्‍्याय-विभाग सभी का मुख हे । 
हं ध-शासन पद्धति की स्थापना करके केन्द्र में अनुत्तरदायित्व 
का ओर भी अधिक प्रोत्साहन दिया गया है। विशेषाधिकारों से 
विभूषित गवनर-जनरल कहाँ तक उत्तरदायित्व के विकास में 
सहायक होगा, इसमें सन्देह हे। प्रान्तों के गवनरों को जो, 
विशेष उत्तरदायित्वों के रूप में विशेषाधिकार दिये गये हैं, उनकी 
विवेचना प्रथम भाग में की गयी है। परन्तु यह बड़े आश्चये 
की बात है कि गवनेर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों का ज्षेत्र 
उनके जेत्र से कहीं अधिक व्यापक है । 

| देश सन 

गवनेर-जनरल के लिए शासनादेश-पत्र---शासन-विधान 
की धारा १३ (१) के अनुसार भारत-मंत्री पार्लिमैंट के सामने 
गवनर-जनरल के लिए शासनादेश-पत्र का समावेश रखेगा | 

गवनेर-जनरल द्वारा किये गये किसी भी कारये की वैधानि* 


कता पर केवल इस कारण सन्देह नहीं किया जायगा कि गवनेर- 
जनरल का कोई काय शासनादेश-पत्र के अनुसार नहीं किया 
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है । यद्यपि शासनादेश-पत्र शासन-विधान के अनुसार प्रकाशित 
किया ज्ञायगा; किन्तु गवर्नर-जनरल उसके अनुसार कार्य करने 
के लिए वाध्य नहीं हे । यदि वह उसके प्रतिकूल कोई काये करे 
तो संघीय न्यायालय उसके कार्य को अवेधानिक घोषित नहीं 
कर सकता । शासनादेश-पत्र द्वारा गवनर-जनरल को निम्न प्रकार 
आदेश दिया गया हैः--“ऐसे कार्य का निवारण करना चाहिये 
जो उसकी सरकार और संघीय व्यवस्थापिका सभा को अपनी 
आर्थिक नीति के विकास करने की योग्यता पर दुष्प्रभाव डाले 
अथवा दूसरे देशों के साथ पारस्परिक टेरिफ़ की रियाथतें प्राप्त 
करने में या इंगलेंड के साथ व्यापारिक समभोता करने की उनकी 
स्वाधीनता पर प्रलिबंध लगाबे; उसे उसी दशा में टेरिफ़ नीति 
या टेरिफ-समणोते के प्रयक्न में हस्तक्षेप करना चाहिये जब कि 
उसकी राय में प्रस्तावित नीति का प्रमुख उच्देश भारत के आर्थिक 
हितों को उतना ल्लाभ पहुँचाना नहीं हे जितना कि इंगर्लेंड के 
हितों को आघात पहुँचाना है ।” 
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यह आदेश इतना अस्पष्ट है कि जब मंत्री किसी टैरिफ 
नीति का निश्चय करेंगे या व्यापारिक सममौता करेंगे, तो उनमें 
ओर गवनर-जनरल में मतभेद अवश्य ही पेदा होंगे | मंत्री जब 
तक ऐसा काय करेंगे जिससे भारत में ब्रिटिश शआर्थिक हितों को 
कोई भी ज्ञति न पहुँचे, तव तक गवननर-जअनरल' हस्तक्षेप नहीं 
करेगा ओर उसे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है । परन्तु यह 
सदव याद रखना चाहिये कि भारत के व्यापारिक था श्रार्थिक 
'हितों ओर पिंटिश-हितों में परस्पर-विसोघ है। ब्रिटिश-सरकार 
भारत में अपने आर्थिक साम्राज्यवाद के जाल को बड़ी मज़बूती 
के साथ बिछाये हुये है और जब भारतीय-मंत्री उसे नष्ट करने 
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का व करेंगे तभी गवरनर-जनरल को उनकी टेरिफ़ नीति या 
व्यापारिक समभोते में ब्रिटेन के हितों की कज्ञति की गंध आयगी । 


सेना के संबंध में शासनादेश-पत्र में लिखा है।--“गवनेर- 
जनरल अपने मंत्रियों और कॉंसलरों के बीच से सम्मिलित 
औ ऐक आप 
विचार विनिमय की प्रथा को प्रोत्साहन देगा । 


“ओर यह अनुभव करते हुये कि भारत की सेना एक बढ़ती 
हुयी सीमा तक भारत की प्रजा से संबंध रखती है, यह हमारी 
इच्छा है कि सेना-विभाग का प्रबंध करते समय हमारे गवनेर- 
जनरल को इस आदेश का ध्यान रखना चाहिये । विशेष रूप से 
हमारी भारतीय सेनाओं में भारतीय अफ़सरों की नियुक्ति के 
सबंध में सामान्य नीति से संबंधित मामलों में अपने मंत्रियों के 
विचारों का निश्चय करने की बाउ्छनीयता को सदेव याद रखना 
चाहिये ।? यह आदेश सद्‌-भावना के साथ काय-रूप में परिणत 
किया गया तो इससे उन प्रश्नों ओर मामलों के संबंध में सम्मि- 
लित विचार किया जा सकेगा जिनका सुरक्षित विभागों से संबंध 
हे । परन्तु इसकी क्रियात्मक उपयोगिता में सन्देह है। 


१--गवनर-जनर ल. के विशेषाधिकार 


इस श्रेणी में गवनर-जनरल के वे अधिकार सम्सिलित हैं 
जिनका अयोग मंत्रियों के परामर्श के अनुसार ही किया जा 
सकेगा । इसमें संदेह नहीं कि इन अबिकारों का क्षेत्र अत्यन्त 
सीमित हे-। सुरक्षित-विभाग संबंधी मामलों में मंत्रि-मंडल 
गवनर-जनरल को क़ानूनी तौर पर कोई सलाह देने का अधिकारी 
नहीं हे ओर जब गवनर-जनरल किसी काय में स्वेच्छा का प्रयोग 
करेगा तब भी मंत्री उसे सलाह देने के क़ानूनी अधिकारी न 
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होंगे । केवल संधीय व्यवस्थापिका सभा का क्षेत्र ही ऐसा है 
जिसमें मंत्रि-मंडल गवनर-जनरल को सलाह द्‌ सकेगा । जिन्न 
विषयों के सबंध में संघीय व्यवस्थापिका सभा क़ानून निर्माण 
करेगी उनके संबंध में मंत्रि-मंडल गवनर-जनरल को सलाह देंगे 
ओर उसे मंत्रि-मंडल की सज्ञाह पर ही काय करना होगा | परन्तु 

यवस्थापिका सभा के संबंध में भी गवनर-जनरल को इतने 
अधिक विशेषाधिकार दिये गये हैं कि वह ( व्यवस्थापिका सभा ) 
वास्तविक सत्ता से बंचित कर दी गयी है। गवनर-जनरल के 
व्यवस्थापक अधिकार निम्न प्रकार हैं।-- 

(१ ) व्यवस्थापिका-सभाओं का आमंत्रित करना व चेम्बर 
या चेम्बरों के संयुक्त अधिवेशन में भापण करना । (२) व्यव- 
सथापिका-सभा की कायवाही के नियमों की रचना । ३-- कुल 
विशेष श्रेणी क बिल्लों को अस्तुत या संशाघन पेश करने से पहले 
पूर्व स्वीकृति देना । (४) कुछेक श्र णी के बिलों की सिफारिश 
करना | ( ५ ) व्यवस्थापिका-सभा में किसी 'बिल' के संबंध में 
सन्देश भेजना । ( ६ ) दोनों चेम्बरों के संयुक्त अधिवेशन की 
आज्ञा देना । (८७) सम्राट के विचाराथ व स्त्रीकृति के लिए 
बिलों को सुरक्षित रखना या व्यवस्थापिका-सभा द्वारा स्वीकृत 
'बिल' को स्वीकृति देना | (८) स्वेच्छा से अथवा मंत्रियों की 
सम्मति से आर्डीनिंस जारी करने का अ्रधिकार | ( ६ ) 'गवर्नेर- 
जनरल के क़ानून! बनाने का अधिकार। (१०) शासन-विधान 
को स्थगित करने का अधिकार । 


६---प्रान्तीय-सरकारों पर निर्ध॑श्रण 


. यद्यपि भारत के प्रश्न्‍्तों में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना हो 
चुकी है तथापि प्रान्तों में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त नहीं है । उनके 
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ऊपर का नियंत्रण ( (00४7० ) पहले की अपेक्षा और भी 
आधिक व्यापक और पूर्ण है ।& प्रान्तीय सरकारों पर गवनेर- 
जनरल का नियंत्रण और आदेशात्मक अधिकार इतने अधिक हैं 
कि प्रान्तीय स्वराज्य सच्चे अर्थों में स्वराज्य' नहीं रहता। प्रान्तों 
में व्यवस्थापिका-सभा, न्यायालय और शासन इन तीनों पर 
गवनेर-जनरल का फ़ोलादी नियंत्रण हे । 


# हाल में संयुक्र-प्रान्त भौर विहार में कांग्र सी मंत्रि-मंडलों के पद- 
स्याग के कारण यह स्पष्टतटः सिद्ध करते हैं कि प्रान्तीय शासन-मंत्रि-मंडल 
झौर गवनेर--पर गवर्नर-जनरत ही नहीं भारत-मंत्री का भी व्यापक 
नियंत्रण है । पु क्‍ “-लेखक । 





प्रध्याय ४ 
संघीय मंत्रि-मंडल 
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विगत अध्याय का अध्ययन करने के बाद पाठकों को यह 
जानने में कोई कठिनाई न होगी कि गवनर-जनरल के विशेषा- 
धिकारों के कारण मंत्रि-मंडल वास्तविक सत्ता से हीन होगया 
है | मंत्रिमंडल के अधिकार बहुत ही कम हैं | गवनर-जनरल के 
विशेषाधिकारों के सामने तो वे बिल्कुल ही नगण्य हैं। क्‍ 


तीन सुरक्षित विभागों सेना, वेदेशिक विभाग, ईसाईघर्म- 
विभाग के संबंध में मंत्री गवनंर-जनरल को कोई भी सलाह नहीं 
दे सकेंगे। इन तीनों विभागों को छोड़ कर श्रन्य दूसरे विभागों 
में संत्रि-मंडल का उत्तरदायित्व होगा। किन्तु गवरनेर-जनरल 
को जो विशेषाधिकार और विशेष उत्तरदायित्व दिये गये हैं 
. उनके कारण मंत्रि-मंडल का कोई विशेष महत्व नहीं हे । 

मंत्रि-मंडल की नियुक्षि--शासन-विधान की धारा ६ के 
अनुसार एक संत्रि-मंडल होगा जिसमें १० से अधिक मंत्री न 


होंगे। इन मंत्रियों का कार्य गवनर-जनरल को परामश देना व 
उसके काय में मदद देना होगा | किन्तु उसे जिन कार्यों के करने 
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का स्वेच्छा-पूवंक अधिकार होगा, उन मामलों में मंत्री कोई 
सलाह देने के अधिकारी न होंगे। इनके अतिरिक्त सुरक्षित: 
विभागों के लिए तीन कॉसलर, एक आर्थिक-परामशेदाता और 
एक एडवोकेट-जनरल, होंगे। इस प्रकार सामान्यतया इन सबों 
को मिलाकर संघीय मंत्रि-मंडल में १५ सदस्य होंगे ।& 
पालिमैंटरी सेक्रेटरी---नवीन-शासन-विधान में मंत्रियों की 


सहायता के लिए पार्लिमेंटरी सेक्रेटरी की नियुक्ति का कोई विधान 
नहीं हे | पालिमेंटरी सेक्रेटरी मंत्रियों को कार्यों में बहुत सहायता 
देते हैं; ब्रिटेन में मंत्रियों की सहायता के लिए पार्लिमेंटरी सेक्रे- 
टरी ( 07१67 8807७४87/ए ) नियुक्ति किये जाते हैं। ध्रान्‍्तों में 
मंत्रियों के अधीन पालिमेंटरी सेक्रेटरी कार्यन्कर रहे हैं। अतः 
यह अनुमान किया जाता हे कि संघीय-शासन में मंत्रियों की 
सहायता के लिए पालिंमेंटरी-सेक्र टरी नियुक्ति किये जायेंगे । 
सम्मिलित उत्तरदायित्व----नवीन-शासन-विधान में मंत्रियों 
के सम्मिलित उत्तरदायित्व के संबंध में कोई भी धारा नहीं है । 
ब्रिटेन में सदेव से यह वेधानिक परम्परा जारी है कि वहाँ म॑त्रि- 
मंडल के सब सदस्य एक साथ ही पद-त्याग करते हैं। देश के 
सामने जब कोई नीति-निमौण का प्रश्न उपस्थित होता है ओर 
उस समय मंत्रि-मंडल के विचार में पद-त्याग ही उत्तम उपाय 
है, तो समूचा मंत्रि-मंडल त्याग-पत्र दे देता है। प्रत्येक मंत्री 
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89 इस समय वायसराय की कार्य-कारिणी सभा में वायसराय ओोर 
सेनाध्यक्ष रहित कुल्न ८ सदस्य हैं। वायपघराय और सेनाध्यक्ष को छोड़ 
कर शेष सदस्यों में से आधे सदस्य ( श्र्थात्‌ ३ ) भारतीय हैं और 
. शेष अंगरेज़ । गृह-सदसर्य और श्यर्थ-सदस्य सदेव अंगरेज़ ही हा हैं। 
““केखक ॥ 
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अपने निज कार्य के लिए मंत्रि-मंडल के समक्ष उत्तरदायी है; 

पार्लिमैंट के समज्ष वह व्यक्तिगत रूप में उत्दरदायी नहीं होता, 

किन्तु सम्पूर्ण मंत्रि-्मंडल उत्तरदायी होता है। यह केविनेट-- 

शासन-प्रणाली का एक प्रमुख सिद्धान्त है। शासन-विधान में 

इस विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है; इसका निष्कर्ष 

यह हे कि मंत्रि-मंडल में सम्मिलित उत्तरदायित्व की भावना का 

विकास नहीं किया जायगा | यह सत्य है कि गवनर जनरल के 

शासना देश-पत्र में गवनेर-जनरल को यह स्पष्ट आदेश दिया गया 

है कि वह इस बात का सदेव प्रयत्न करेगा कि उसके मंत्रियों में 

'सभ्मिलित उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। किन्तु मंत्रि- 
मंडल के संगठन झोर रचना पर विचार करने से यह स्पष्ट हो 

जायगा कि सम्मिलित उत्तरदायित्व के विकास में बड़ी बाधाएँ 

हैं। मंत्रि-मंडल में अप्रत्यक्ष रूप से निवोचित प्रान्तीय प्रति- 

निधियों के सदस्य ओर देशी राज्यों के नरेशों द्वारा मनोनीत 

सदस्य तो होंगे ही परन्तु उनके अतिरिक्त महत्वपूर्ण अल्प 

संख्यक जातियों के सदस्य भी सम्मिलित होंगे । ऐसी स्थिति में 
सम्मिलित उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव हो सकेगा 

इसमें सन्देह है | 


मंत्रिमंडल के अधिवेशनों की अध्यक्षता---धारा ६ 
(२) के अनुसार गवनर-जनरल स्वेच्छा से मंत्रि-मंडल के अधि- 
वेशनों की अध्यक्षता ग्रहण करेगा । यह विधान वास्तव में बढ़ा 
विचित्र है| जिन देशों में पार्लिमेंटरी शासन-प्रणाली प्रचलित है 
उनमें ओर विशेषतया ब्रिटेन में मंत्रि-मंडल के अधिवेशनों का 
सभापतित्व राजा या प्रसीडेंट प्रहण नहीं करता किन्तु प्रधान- 
“मंत्री ही मंत्रिमंडल की बेठकों का सभापति होता है। संघ- 
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शासन के अन्तगंत मंत्रि-मंडल के अधिवेशनों की अध्यक्षता का 
अधिकार संघ के प्रमुख शासक गवनर-जनरल के हाथों में 


सोपना मंत्रियों में एक अकरार से अनुत्तरदायित्व को . भावना 
पेदा करना है । 


त्रियों का कार्य---शासन-विधान में यह स्पष्ट रूप से 


लिखा हे कि मंत्रियों का कार्य गवनर-जनरल को परामश और 
सहायता देना है । गवनेर-जनरल संघ-शासन का शासन- 
प्रबंध करेगा ओर उसके मंत्री उसको परामर्श एवं सहायता 
देंगे। प्रो० के० टी० शाह के शब्दों में मंत्रियों का उस देश 
के शासन-अबंध में कोई स्थान न होगा जिसके वे प्रतिनिधि 
होंगे । मंत्रियों का प्रमुख कार्य हे शासन-नीति का निर्माण; किन्तु 
भारतीय संघ में मंत्रियों का यह काय-क्षेत्र भी अत्यन्त सीमित है। 

आर्थिक परामशें-दांता--गवर्न र-जनरल एक आर्थिक 
परामशे-द्ाता की नियुक्ति करेगा। गवनेर-जनरल के आर्थिक 
परामशं-दाता का यह कत्तेव्य होगा कि वह गवर्नर-जनरल के 
संघ-शासन की आर्थिक स्थिरता और साख के संरक्षण के लिए 
विशेष उत्तरदायित्व को पूरा करने में अपने परामशे द्वारा गव- 


नेर-जनरल को सहायता दे ओर राजस्व के संबंध में संघ- 
शासन को भी सलाह दे । 


आर्थिक परामशे-दाता गवनर-जनरल की इच्छानुसार पद 
पर रहेगा; उसका वेतन. व बृत्ति तथा उसके स्टाफ़ का वेतन व 
वृत्ति एवं स्टाफ़ की संख्या का निधोरण गवनर-जनरल्र द्वारा 
होगा | पर॒मशं-दाता की नियुक्ति, पद-च्युति या वेतन थ वृत्ति 
तथा उसके स्टाफ़ के सदस्यों की संख्या और उनकी सर्विस की 
शर्तों का निधोरण आदि गवनर-जनर्‌ल स्वेच्छापू्बवक करेगा | 
किन्तु प्रथम परामश-दाता की नियुक्ति के बाद भविष्य में जो 
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परामशं-दाता नियुक्त किया जायगा, उसकी नियुक्ति से पूव 
मंत्रियों से भी सम्मति ली जायगी । 
एडवोफेट-जनरल---घारा १६ (१) के अनुसार गवनेर- 
जनरल संघ के लिए एक ऐसे व्यक्ति को एडवोकेट-जनरल नियुक्त 
रेगा, जो संघीय-न्यायालय के जज की योग्यता का होगा। 
बह गवनेर-जनरल की इच्छानुसार अपने पद पर रहेगा ओर 
गवरनर-जनरल उसका वेतन निधीरित करेगा । एडवोकेट-जनरल 
की नियुक्ति, पद-च्युति और वेतन नि्धोरण के संबंध में गव- 
नर-जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय से काय करेगा। अर्थात्‌ 
उपरोक्त संबंध में गवन र-जनरल अपने मंत्रियों से परामशं लेगा 
किन्तु वह उसे मरनने के लिए बाध्य न होगा | एडवॉकेट-जनरल 
समस्त क़ानूनी मामलों में संघीय सरकार को सलाद देगा और 
ऐसे क़ानूनी काय करेगा जो गवनर-जनरल द्वारा उसे सॉपे 
जायेंगे । एडवोकेट-जनरल ब्रिटिश भारत और संघीय देशी राष्यों 
के न्यायालयों के समतज्ञ भाषण (/१0७४४) कर सकेगा । 


मंत्रि-मंडल की कार्यवाही--संघीय सरकार का शासन- 
संबंधी सब काय गवनर-जनरल' के नाम से किया जायगा | सर- 
कारी आज्ञा आदि गवनेर-जनरल द्वारा जारी होंगी; परन्तु उनके 
नीचे हस्ताक्षर गवनर-जनरल द्वारा बनाये हुये नियमों के अनु- 
सार किये जाँयगे । गवनेर संघीय-शासन की कायबाही के संचा- 
के लिए नियम बनायगा ओर वह अपने मंत्रियों में काय-विभा- 
जन भी करेगा । इन नियमों में इस प्रकार का भी विधान होगा 
कि मंत्रियों ओर सेक्रेटरियों को चाहिये कि वे संघीय सरकार 
के संबंध में सब प्रकार को सूचनाएँ गवनर-जनरल को दें । 








अध्याय ५ 
संघीय व्यवस्था।पिका परिषद 
“: छ 84६ 8४84 6है--- 
है 
धारा १८ (१) के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका सभा में 


ब्रिटिश सम्राठ, जिसका प्रतिनिधि गवनर-जनरल होगा, ओर दो 
चेम्बर होंगे जो क्रमशः राज्य-परिषद्‌ और संघीय-परिषद्‌ के नाम 
से प्रसिद्ध होंगे। 

राज्य-परिषदू---संघ का अपर चेम्बर' होगा । इसमें १४६ 
सदस्य :त्रिटिश!'भारत ओर १०४ सदस्य देशी राज्यों के होंगे । 
राज्य-परिषद्‌ स्थायी संस्था होगी | वह किसी भी दशा में भंग 
नहीं की जायगी; किन्तु यथासंभव ३ सदस्य ग्रति तीसरे वर्ष 
अबकाश प्राप्त-करेंगे । राज्य-परिषद्‌ में कुल २६० सदस्य होंगे । 

संघीय-परिषद्‌ू---असेम्बली में जिटिश-भारत के २५० सदस्य 
ओर देशी रियासतों के १२४ सदस्य होंगे | इस प्रकार कुल ३७४ 
सदस्य होंगे। प्रत्येक संघीय-परिषद्‌ (असेम्बली) का जीवन-काल 
& व का होगा । इससे पूव भी भंग की जा सकेगी । परन्तु ४ 
वष समाप्त होने पर वह स्वयं भंग हो जायगी। गवनंर-जनरल 
संघीय-परिषद्‌ का जीवन-काल बढ़ा न सकेगा | 


निर्वाचन-प्रणाली--नवीन-शासन-विधान की यह एक सब 
से अधिक-विचित्र पद्धति हे कि 'लोअर चेम्बर! ( संघीय व्यूव- 
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स्थापिका परिषद्‌ ) के अधिकांश सदस्यों का निवोचन अप्रत्यक्ष, 
रीति से प्रान्तीय असेंम्वलियों हारा किया जायगा और “अपर 
चेम्बर' राज्य-परिपद्‌ के सदस्य अत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित 
होंगे। संसार के संघों में यह प्रणाली प्रचलित है कि 'अपर- 
चेम्बर' के सदस्यों का निर्वाचन संघ में सम्मिलित राज्यों द्वारा 
होता है ओर प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधि भेजने का अधि- 
कार है। इनका चुनाव प्रत्येक राज्य के मतदाताओं द्वारा होता 
है-व्यवस्थापिका सभा द्वारा नहीं। 'लोअर चेम्बर! का चुनाव 
संघ की समस्त जनता या प्रजा द्वारा होता हे । राज्य-सीमाओं 
का कोई विचार नहीं किया जाता । इस प्रकार लोअर चेम्बर' के 
प्रतिनिधि संध क्री प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। भारतीय- 


संघ में उपरोक्त प्रणाली के सर्वथा विपरीत प्रणाली जारी करने 
े आर है ५, 

की व्यवस्था की गयी है; अर्थात्‌ लोअर चेम्बर में जो प्रतिनिधि 

होंगे वे संघ की प्रजा के प्रतिनिधि न होकर प्रान्तीय असेम्बलियों 


के प्रतिनिधि होंगे ओर अपर चेम्ब्र में भारत की प्रजा के 
प्रतिनिधि भी होंगे । 


क्या राज्य-परिपद्‌ भारत की प्रजा की प्रतिनिधि है ? 
राज्य-परिषद्‌ के लिए मताधिकार इतना अधिक सीमित है कि वह 
वास्तविक रूप से भारत की जनता की प्रतिनिधि नहीं कही जा 
सकती । प्रोफेसर के० टी० शाह का कथन है कि--“'त्रिटिश- 
भारत में राज्य-परिषद्‌ के चुनावों में १४०००० व्यक्तियों से 
अधिक मतादाताओं को मत देने का अधिकार न होगा। इसके 
विपरीत प्रान्तीय निवाचकों की संख्या ३३ करोड़ है और ब्रिटिश 
भारत में वयस्क नागरिकों की संख्या १४ करोड़ से कम न द्वोगी। 
इस प्रकार १०० बयस्कों के लिए एक मतदाता और राज्य-परिषदू 
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का एक सदस्य १००० मतदाताओं का प्रतिनिधि होगा। इसको 
दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि वह १००००० वयस्क नाग- 
रिकों का प्रतिनिधि होगा ।” जब हम यह विचार करते हैं कि 
राज्य-परिषद्‌ स्थायी संस्था होगी और प्रति-तीन वर्ष उसके ३ 
सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे तो राज्य-परिषद्‌ की प्रत्यक्ष-चुनाव 
पद्धति भी लोकतंत्रवादी नहीं रहती । राज्य-परिषद्‌ में देशी राज्यों 
का जो ग्रतिनिधित्व दिया गया है, वह अनुपात से अधिक है । 
राज्य-परिषद्‌ में देशी राज्यों को ४०% प्रतिशत स्थान और संघीय 
परिषद्‌ में ३३% प्रतिशत स्थान दिये गये हैं । राज्य-परिषद्‌ के 
४० प्रतिशत प्रतिनिधि सच्चे अर्थां में देशी राज्यों को प्रजा के ग्रति- 
निधि न होंगे क्योंकि उनकी नामजदगी देशी राज्यों की प्रजा 
द्वारा न होकर उनके स्वेच्छाचारी शासकों ब नरेशों द्वारा 
होगा। ब्रिटिश-भारत ( ब्रह्मा को छोड़कर ) की जनसंख्या 
२४ करोड़ ६८ लाख ८ हजार ३०६ है; ओर देशी राज्यों की जन- 
संख्या ८ करोड़ के लगभग है। ब्रिटिश-भारत देशी-राज्यों की 
अपेक्षा अधिक धनी, सभ्यता ओर संस्कृति में अम्रगण्य हे । 
संघ के लिए सरकार को जो आय होगी उसका ६०% ब्रिटिश- 
भारत से ओर १०% देशी रियासतों से प्राप्त होगा । राजनीतिक 
जाशति भी ब्रिटिश-भारत में देशी रियासतों की अपेक्षा अत्यन्त 
अधिक हे। ऐसी स्थिति में भी संघ में देशी राज्यों को अधिक- 
अनुपात से अधिक-प्रतिनिधित्व दिया गया हे । 


प्रतिनिधित्व-प्रणाली----संघीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ के 
स्थान विविधि वर्गों में निम्न प्रकार विभाजित किये गये हैंः-- 


(१) सामान्य निवोचन-क्षेत्र--इसमें परिगणित जातियों; 
बौद्ध और जैन सम्मिलित हैं । ( २) सिक्ख-निर्वाचन-चेत्र ( ३ ) 
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मुसलमान-निर्वाचन-क्षेत्र (४ ) महिला-निर्वाचन-त्षेत्र ( ६ ) 
श्र कु 5 ५5 हक, 
यूरोपियन-निर्वांचन-क्षेत्र ( ७ ) भारतीय ईसाई-निर्वाचन-च्षेत्र 
प्रान्तीय असेम्बलियों में उपरोक्त वर्गों के श्रथकू-पथर्क्‌ 
निर्वाचक-मंडल होंगे । और जो इनके मतदाता होंगे बही राय 
दे सकेंगें। संबीय-परिषद्‌ के लिए परिगणित जातियों ( 80॥७0- 
एव (७8४/08 ) के प्रतिनिधियों का चुनाव आन्‍्तीय असेम्बली 
के लिए प्राथमिक चुनाव ( !2077987५ 70]6०8४075 ) में सफल 
उम्मीदवारों द्वारा होगा । इस प्राथमिक निर्वाचक-मंडल' ((2८॥7- 
079 78600/808 ) को प्रत्येक सीट के लिए चार उस्मीदवार 
चुनने चाहिए ओर संघीय परिषद्‌ के लिए उनमें से एक उस्सीद- 
वार चुन लिया जायगा । परिगणित जातियों में से संघीय असे- 
म्बली के लिए इन उम्मीदवारों के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति 
खड़ा नहीं हो सकेगा । पत्येक वर्ग के लिए संघीय परिपद्‌ में 
निम्न प्रकार स्थान निश्चित किये गये हैं:--- 
१->सामान्य ( १६ स्थान परिगणित जातियों के लिए 
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यहाँ यह उल्लेख करना सवथा अनावश्यक है कि जाति-गत 
निवोचन-प्रणाली से चुने गये प्रतिनिधियों के १० वर्गों और १२५ 
देशी राज्यों के मनोनीत सदस्यों की असेम्बली में पार्लिमेंटरी 
शासन-प्रणात्ली का विकास संभव हो सकेगा ? 


अग्रत्यक्ष-निर्वाचन प्रणाली के दोष---श्वेत-पत्र के ग्रस्ता- 
वानुसार संघीय असेम्बली के लिए ब्रिटिश भारतीय ग्रतिनिधियों 
का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होना चाहिये था। किन्तु संयुक्त- 
पालिमेंटरी-कमेटी ने श्वेत-पत्र के इस ग्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया । यद्यपि भारतीय लोकमत ओर ब्रिटिश-भारतीय प्रति- 
निधि-मंडल असेम्बली के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, के पक्ष में था, 
तथापि लोकमत की उपेक्षा करके संघीय असेम्बली के लिए 
अश्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश की गयी। सन्‌ १६१६ में पार्लि 
मेंटरी संयुक्त कमेठी ने मोन्टेग्यू चेम्सफो्ड संबंधी शासन सुधारों 
के संबंध में बिल पर विचार करते समय अग्रत्यक्ष चुनाव की 
प्रणाली को अस्वीकार किया था । मोन्‍्टेग्य-चेम्सफोर्ड रिपोट में 
उसके योग्य लेखकों ने स्पष्टतः लिखा है--“सबसे प्रथम हमारा 
यह विचार हे कि शअ्रप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली का अन्त कर 
दिया जाय । क्योंकि यह (श्रणाली ) प्रतिनिधि को इस 
भावना की अनुभूति से वंचित करती है कि उसका मोलिक सत- 
दाता से कोई वास्तविक संबंध है ।” सायमन कमीशन (१६३०) 
ने सबसे प्रथम वार संघीय-असेम्बलियों के लिंए अग्रत्यज्ष चुनाव 
की सिफ़ारिश की, किन्तु सन्‌ १६३२ में लोथियन कमेटी ( भार- 
तीय सताधिकार समिति ) ने सायमन कमीशन की इस सिफारिश 
को पसंद नहीं किया । अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली का विरोध न 


केवल त्रिटिश भारतीय ग्रतिनिधि मंडल्ल ने ही किया है. किन्तु 
इ्‌ 
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पार्लिमंटरी कमेटी (१६३४ ) के कुछ प्रमुख सदस्यों ( लाई 
रीडिंग, लाडे लोथियन, मोगन जोन्स, कोक्‍्स ओर फूट ) ने बड़े 
तक-पूर्ण और जोरदार ढंग से इस प्रणाली का विरोध किया । 


| लार्ड रीडिंग की सम्मति---ज्ञाड रीडिंग ने अप्रत्यक्ष- 
चुनाव-प्रणाली का विरोध करते हुए कहा कि इसका अथ यह 
होगा कि--“ प्रान्त कन्द्रिय व्यवस्थापिका-सभा पर नियंत्रण कर 
सकेंगे ओर व्यवस्थापिका-समभा द्वारा मंत्रि-संडल पर | दूसरे, इस 
प्रणाली द्वारा चुनाव के समय अखिल भारतीय और प्रान्तीय 
समस्याओं में इतनी अस्त-व्यस्तता हा जायगी कि जिसके कारण 
केन्द्रिय ओर प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं पर बहुत ही अबां- 
छुमीय प्रभाव पड़ेगा । तीसरे इस प्रणाली से अनुचित 
अभ्यासों एवं अनाचार का प्रात्साहन भिल्लेगा | क्योंकि कन्द्रिय 
उ्यवस्थापिका-सभा का प्रत्येक सदस्य, जो व्यापार ओर राजस्व 
से संत्रंघ रखने वाले मामलों के विपय में काय करेगा, प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका-सभा के सात या आठ सदस्यों द्वारा चुना जायगा। 
*““*“* इस प्रणाली से प्रान्तीय प्रथकृता की प्रवृत्ति और भी 
अ्रधिक बढ जायगी । 


२--संघीय परिषद्‌ के अधिकार 


व्यवस्थापक अधिकार--शासन-विधान के अनुसार 
संघीय .>यवस्थापिका परिषद्‌ समग्र ब्रिटिश भारत, उसके किसी 
. भाग या किसी संघीय देशी राज्य के लिए क़ानून बूना सकेगी। 
घारा ६६ ओर १०० के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका परिषदू 
परिशिष्ट सात में दिये हुए “संघीय व्यवस्थापक-सूची” के अ्न्त- 
. गत विषयों पंर क़ानून बना सकेगी। उपरोक्त परिशिष्ट सात की 
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सची ३ में दिये हुये विषयों पर भी संघीय व्यवस्थापिका परि- 
बदू प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा के साथ-साथ क़ानून बना 
सकगी। संघीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ आन्तीय व्यवस्थापक 
सूची' में दिये हुए विषयों पर क़ानून तो बना सकेगी परन्तु वह 
क़ानून प्रान्त या उसके किसी भाग के लिए न होंगे | धारा १०१ 
के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका-सभा संघीय देशी राज्य के 
लिए क़ानून बना सकेगी; किन्तु वह क़ानून उस देशी राज्य के 
अवेश-पत्र' की शर्तों के अनुसार ही होगा। घारा १०२ के अनु* 
सार यदि गवरनंर-जनरल आवश्यक घोषणा' द्वारा स्वेच्छा 
यह घोषणा करदे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी हे जिससे 
भारत की सुरक्षा आन्तरिक संघष या युद्ध के काबण खतरे में हे, 
तो वह संघीय व्यवस्थापिका-सभा प्रान्त या उसके किसी भाग के 
लिए उन विषयों पर भी क़ानून बना सकेगी जो विषय “ओआन्‍्तीय 
व्यवस्थापक-सूची” में दिये हुये हैं। धारा १०३ के अनुसार 
दा या इससे अधिक प्रान्त अपनी प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं 
द्वारा इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं कि संघीय 
व्यवस्थापिका-सभा उन प्रान्तों के लिए “प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सची” में उल्लिखित किसी भी विषय पर क़ानून बनायगी । ऐसा 
प्रस्ताव पास हो जाने पर संघीय व्यवस्थापिका सभा के लिए यह 
वध होगा कि वह तदनुसार प्रान्तों के लिए क़ानून बनावे | धारा 
१०४ के अनुसार गवनर-जनरल खचना प्रकाशित करके संधीय 
व्यवस्थापिका-सभा को यह अधिकार दे सकता है कि वह उन 
विषयों पर क़मनून बना सकेगी जिनका उल्लेख परिशिष्ट की किसी 
भी सूची में नहीं होगा । धारा १०४ के अनुसार संघीय उयव- 
स्थापिका सभा भारतीय नाविक-सेना के अनुशासन के संबंध में 
क़ानून बना सकेगी। धारा १०६ के अनुसार संघीय व्यवस्था- 


१६६ $ नवीन भारतीय शासन-विधान & 


२.० 8म 43१५३ चेक पालक उन कक जात किन कत के ताकि-#फक १००११ फी ककक सै > ध७ 5 पक ३१ पालरन पत+० कक #र/ हे पता८मत गअकर १ नि तक पकारिकटी आह ७ क। रक प,ी पपक कक): एकरपसर 








पिका-सभा को गवनर या देशी राज्य के नरेश की पूर्व स्वीकृति 
प्राप्त करने पर, अन्तरोष्टीय समभोतों के संबंध में क्रानून बनाने 
का अधिकार होगा । धारा १०७ के अनुसार यदि प्रान्तीय क़ानून 
की कोई धारा संघीय क़ानून» की किसी धारा के प्रतिकूल हो, 
तो संधीय क़ानून या प्रचलित भारतीय क़्रानून वेध माना 
जायगा। यही शर्त संघीय राज्य के क़ानून के संबंध में लागू 
होगी। धारा १०८ में व्यवस्थापिका-सभा पर ग्रतिबंधों का उल्लेख 
है। यह प्रतिबन्ध प्रान्तीय और संघीय दोनों ही व्यवस्थापिका- 
सभाओं पर समान हे । प्रथम भाग (प्रान्तीय स्वराज्य) में हमने 
यथा-स्थान इनके संबंध में लिखा है अतः यहाँ लिखना व्यर्थ एवं 
अनावश्यक है २ धारा १०६ व ११० प्रान्तीय व संघीय उ्यवस्था- 
पिका सभाओं के संबंध में समान रूप से प्रत्युक्त होंगीं। अतः 
इनका भी यहाँ उल्लेख आवश्यक नहीं है। 


नीति-निर्माण--नीति-निर्माण में व्यवस्थापिका सभा का 
क्या स्थान है--यह राजनीति के विद्यार्थी से छिपा नहीं हे। 
स्वतंत्र देशों में पार्लिमेंट या व्यवस्थापिका सभा राष्ट्रीय नीति की 
निमोत्री होती है । किन्तु भारत में संघीय व्यवस्थापिका सभा को 
राष्ट्रीय नीति के निर्माण का अधिकार बहुत ही सीमित हे । राष्ट्र 
की शासन-नीति का निर्माण मंत्रि-मंडल का प्रमुग्य काय है; राज- 
स्व पर निमंत्रण भी इसमें सहायक है | व्यवस्थापिका के सदस्यों 
का प्रश्नाधिकार, नीति-विपयक प्रस्ताव, और भिन्न प्रकार के दूसरे 
प्रस्ताव जिनमें /स्थगित-प्रस्ताव! विशेष महत्यपूर्ण-है, आदि ऐसे 


69 यह संघीय-क़ानून ऐसा ही जिसके बनाने का संबीय व्यचस्था- 
' पिका सभा को अधिकार हो । 


॥/0 १० ॥00न]|ह१॥ऐव॥ ९५ ।॥0॥कफ्क्त/३//म कारक आआ॥$ावातरििकाकलक 


& संघीय व्यवस्थापिंका परिषद्‌ & . १६७ 


'पहनर चर फिर "पक, पल. कर १0. कक पे. कटनी चण जी? %५.# जन थक... क०क 'ज>करी पक .# १ नी पिकलरी >ेऔ भेज 'य कह अरब अल वजह पेज री कर भा 3, 3 विलकर भजन पड चयन जहा "जम पलक अयअर 3.# फेल कजओ पंजनरी पी ऑरननी *.ज# रकम ५ चिजा पड फिलओ पज्मीफिल या, जन. 


साधन हैं जो राष्ट्रीय नीति-निर्माण में अत्यन्त प्रभावकारी हैं । 
इन प्रस्तावों द्वारा मंत्रि-मंडल पर दोषारोप ही नहीं किये जा 
सकते किन्तु उन्हें पद-त्याग करने के लिए विवश किया जा 
सकता हे । द 


संघीय व्यवस्थापिकां सभा के राजस्व अधिकार--- 
अब हमें यहाँ संघीय व्यवस्थापिका सभा के राजस्व अधिकारों 
पर विचार करना है । संघीय व्यवस्थापिका सभा को संघीय- 
राजस्व पर कुछ नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। परन्तु, वह 
कई कारणों से केवल नास-मात्र का अधिकार कहा जा सकता है। 


१--गवनर-जनरल का यह एक प्रमुख विशेष उत्तरदायित्व 
है कि वह संघीय सरकार की आर्थिक स्थिरता और साख को 
कायम रखने का अयल्ल करेगा। सुरक्षित विभागों के व्यय पर 
संघीय व्यवस्थापिका सभा को सम्मति देने का अधिकार 
नहोंगा। 


२--गवने र-जनरल का आर्थिक--पमरामशे-दाता संघीय 
व्यवस्थापिका सभा के राजस्व संबंधी अधिकारों की रक्षा करने 
के स्थान में उन पर आघात करने का प्रयत्न करेगा । इससे अथ 
मंत्री के अधिकारों पर आघात होना अवश्यम्भावी है । 


३--गवनर-जनरल को यह अधिकार होगा कि वह संघीय- 
व्यवस्थापिका सभा की राजस्व-संबंधी-कार्यवाही के संचालन के 
लिए नियम बनाबे । इन नियमों के द्वारा व्यवस्थापिका-सभा के 
राजस्व-संबंधी अधिकारों पर ओर भी अ्रधिक श्रतिबंध लगाये 


जा सकेंगे । 
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५--शासन-विधघान की धारा ३३ (३) के अनुसार निम्न 
लिखित व्यय की भर्दों पर व्यवस्थापिका-सभा सम्मति. न 
दे सकेगीः-- 


(१ ) गवनर-जनरल का वेतन-वृत्ति और उसके पद-संबंधी 
इसरे व्यय । (२) ऋण जिसके लिए संघ उत्तरदायी होगा। 
(३) मंत्रियों, कॉसलर, परामश-दाता चीफ कमिश्नर और 
आर्थिक परामशं-दाता के वेतन व वृत्तियाँ (४ ) संघीय-न्यायालय 
के जजों के वेतन, बृतियाँ और पेंशन, और हाई-कोट के जजों के 
पेंशन ( ४ ) सेना-व्यय, इसाई-घस विभाग-व्यय, बे देशिक-विभाग 
व्यय एवं कबीलों के प्रदेशों के शासन-प्रबंध का व्यय । ( ६ ) देशी 
रियासतों के संबंध में 'सम्राट' के कार्यों को पूरा करने के लिए 
जो व्यय होगा वह संघ की आय में से सम्राट को दिया जायगा। 
(७) प्रान्त के प्रथक-प्रदेशों के शासन-अ्रबंध के लिए प्रान्ट | 
(८) न्यायालय या पंचायती न्यायालय के निणंय था डिग्री 
को अदा करने के लिए घन । ( ६ ) और दूसरे खच जो शासन- 
विधान अ्रथवा अन्य किसी क़ानून द्वारा संघ की आय से 
खच्चे किये जायेँ। इस प्रकार संघ की आय का एक बहुत बड़ा 
भाग, जो प्रायः 3 से कम न होगा, ऐसा है--जिसके बजट पर 
व्यवस्थापिका सभा को सम्मति देने का अधिकार ही नहीं है । 
इसके अतिरिक्त जिस ३ भाग पर उसे सम्मति देने का अ्रधिकार 
है, उसके संबंध में गवनर-जनरल को धारा १५ के अनुसार 
विशेषाधिकार देकर व्यवस्थापिका सभा को बिलकुल शक्तिद्दीन 
बना दिया गया है । 


“धारा ३४--+ 6 ) वजट का वह व्यय जो संघ की आय से 
अनिवाय रूप से व्यय होगा व्यवस्थापिका सभा की सम्भति के 
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लिए प्रस्तुत नहीं किया जायगा किन्तु इस उप-घारा का यह अर्थ 
नृहीं लगाया जायगा कि व्यवस्थांपिका सभा के दोनों चेम्बर 
वजट के उस भाग पर बहस न कर सकेंगे। किन्तु धारा ३३+ 
(३) (आ ) ओर ( व ) में उल्लिखित व्ययों पर कोई बहस न 
की जा सकेगी । क्‍ 

(२ ) अन्य व्ययों के संबंध में जो अनुमान-पत्र तैयार 
किया जायगा वह 'प्रान्ट' के लिए माँग के रूप सें संधीय असे- 
म्बली के समक्ष अस्तुत किया जायगा और उसके बाद दोनों में से 
प्रत्येक चेम्बर की किसी भी माँग को स्वीकार या अस्वी- 


कार करने का अधिकार होगा | अथवा किसी माँग के लिए 
आन्ट में कमी भी की जा सकेगी। जब वैक गवनर-जनरल 
आदेश नहीं दंगा तब तकः असेम्बली द्वारा अस्वीकृत कोई भी 
माँग राज्य-परिषद्‌ के सामने पेश नहीं की जायगी; यदि असे- 
म्बली ने किसी माँग की आन्‍्ट में कमी कर दी होगी तो राज्य- 
परिषद्‌ में इस प्रकार कम की गयी ग्रान्ट माँग के लिए पेश 
की जायगी । 

(३ ) यदि किसी आन्‍्ट के लिए माँग के संबंध में दोनों 
चेम्बरों में मत-भेद होगा तो गवनेर-जनरल दोनों चम्बरों का 
सम्मिलित अधिवेशन उस माँग के पास कराने के लिए आम॑- 
त्रित करेगा । 


(४ ) गवनर-जनरल की सिफारिश के बिना ग्रान्ट के लिए 
कोई माँग,पेश नहीं की जायगी । 


# गवन२-जनरद्ध के वेतन आदि तथा देशी राज्यों के संबंध में सम्राट 
'के कार्यो का ज्यय | 
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“धारा ३४-- १-- गवन र-जनरल निम्नलिखित 
नीचे हस्ताक्षर करेंगाः-- 

(१) घारा २४ के अनुसार चेम्बरों द्वारा स्वीकृत मान्ट । 

(२) जो व्यय संघ की आय पर अनिवाये होंगे उनका विवरण; 
किन्तु थे उस रक्षम से अधिक न होंगे जो व्यवस्थापिका 
सभा के सामने वक्तव्य के रूप में पहले पेश किये गये 

गेंगे 5 
होंगे। किन्तु गवनर-जनरल चेम्बर द्वारा कम की गयी 
ग्रांट को इस 'परिशिष्ट' में सम्मिलित करेगा । 


२--इस प्रकार तेयार की गयी 'परिशिष्ट” दोनों चेम्बरों के 
सामने पेश की जायगी। किन्तु उस पर न तो बहस की 
जायगी और न सम्मति दी जायगी | 


३--जब तक 'परिशिष्ट' में इस प्रकार व्यय का विषरण 
सम्मिलित न होगा, तब तक वह व्यय समुचित रीति से स्वीकृत 
ने साना जायगा । 


बजट कार्यवाही को अवस्थाएँ---संघीय-परिपद्‌ वे राज्य- 
परिषद्‌ में जो बजट रखा जायगा उसकी कायवाही की निम्न- 
लिखित अवस्थाएँ हैं। बजट सबसे पूर्न असेम्बली ( परिषद्‌ ) 
में पेश किया जायगा ओर उसके द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राज्य- 
परिषद्‌ में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायगा। दोनों चेम्बरों 
को वजट पर समान रूप से सम्मति देने का अधिकार हे। 
हा १--जब बजट दोनों चेम्बरों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता 


है तो बजटं-कारयवाही की प्रथम अवस्था आरम्भ हो जाती है। 
. बजट दोनों चेम्बरों में एक साथ प्रस्तुत किया जायगा । 


7९» उनक-३/ ५०% कैप ला करेकक त+न(ल्‍ १३७ कक, २७ आस आम 


परिशिष्ट” के 


हो 
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२--दूसरी अवथा में समस्त बजट पर सामान्य बहस होती 
है।। धारा ३४ (१) के दो पेराओं को छोड़ कर समस्त बजट पर 
बहस की जा सकेगी | इस अवस्था में सरकार के शासन-प्रबंध 
की आलोचना, किसी सरकारी विभाग की नीति की आलोचना 
की जा सकेगी । 


३--तीसरी अबस्था में विशेष महों पर 'ग्रान्ट' के लिए सांग 
३ कप .] आप दर 
पेश की जायगी | सबसे पहले यह मांग असेम्बली में पेश की 
जायगी; उसके बाद असेम्बली द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राज्य-- 
परिषद्‌ में प्रस्तुत की जायगी | यदि किसी “आान्ट' के संबंध में 
कक ँं नाप पें में बिक कक कि . + 
नों चेम्बरों में परस्पर सतभेद होगा तो गवनर-जनरल दोरनोंः 
चेम्बरों का संयुक्त-अधिवेशन उस आन्‍्ट” को स्वीकार करने के 
लिए आमंत्रित करेगा । 


४--चौथी अवस्था में गवनेर-जनरल स्वीकृत व्यय की 
'परिशिष्ट' पर हस्ताक्षर कर उसे दोनों चम्बरों के समन्न श्रस्तुत 
करेगा । परन्तु इस समय दोनों में से किसी भी चेम्बर को सम्मति 
देने का अधिकार नहीं होगा । 

४--बजट संबंधी कार्यवाही की पाँचवीं अवस्था में राजस्व- 
व्यवस्था का विधान है। बजट के परिणाम स्वरूप यह आवश्यक 
हो जाता हे कि व्यवस्थापिका सभा राजस्व-क़ानून पास करे | 
धारा १७ (१) के अनुसार निम्न प्रकार का कोई भी बिल या 
संशोधन गवनेर-जनरल की सिफ़ारिश के बिना अस्तुत नहीं किया 
जायगा और न इस आशय का बिल राज्य-परिषद्‌ में ही प्रस्तुक 
किया जा सकेगा | 


(१) कर में वृद्धि करना या नवीन कर लगाना या 
(२ ) सरकारी कज़ के नियमन के संबंध में; या 
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(३) किसी ऐसे व्यथ को उयय घोषित करना जिस पर उयव- 
स्थापिका सभा की सम्मति न ली जाय था ऐसे व्यय को बढ़ाना,। 


व्यवस्थापिका सभा के काय 


चेम्बरों के अधिवेशन---संघीय असेम्बली या राज्य-परिषदू 
के अधिवेशन आमंत्रित करने का अधिकार गवनेर-जनरत्ष को 
होगा । एक वर्ष में कम से कम एक बार चेम्बरों को अधिवेशन 
के लिए आमंत्रित करना होगा । चेम्बर के सदस्यों को व्यवस्था- 
'पिका-सभा संबंधी कार्यों में भाग लेने से पूषे भारत के 'सम्राट' 
के प्रति राजभक्ति की शपथ लेनी आवश्यक है । संघीय व्यवस्था- 
पिका सभा के दो्ों चेम्बरों की सदस्यता के लिए कुछेक अयो- 
'ग्यताएँ भी हैं जिनके लिए अर्थ दण्ड नियत किया गया है।-- 


( १ ) शासन-विधान की घारा २४ के अन्तगंत, कोई व्यक्ति दोनों 
संघीय चेम्बरों का सदस्य नहीं बन सकेगा । 

'((२) घारा ६८ (२) के अनुसार कोई भी व्यक्ति संघीय और 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं का सदस्य नहीं हो सकेगा। 

(३) यदि कोई व्यक्ति धारा २६ (१) के अनुसार अयोग्य है, 
तो उसे अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र देना होगा 


(४ ) २६ (१) के अनुसार अयाग्यताएं निम्न प्रकार होंगीः--- 


१--भारत में सम्राट के अधीन किसी 'वितन के पद” पर नियुक्त 
होना । किन्तु यदि व्यवस्थापिका सभा द्वारा किसी क़ानून द्वारा 
यह अयोग्यता दूर कर दी जाय तो वेतन के पद पर नियुक्त 
व्यक्ति भी उ्यवस्थापिका सभा का सदस्य हो सकेगा। किन्तु संघ 
में मंत्री होना अयोग्यता नहीं है ।२--विज्षिप्तता | ३--दिवालिया 
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४--निवोचन के नियमों के अन्तगंत अनुचित अभ्यास का अप- 
राधी । ५--किसी अपराध के लिए कालापानी या कम से कम २ 

साल के लिए क्रेद की सजा से दंडित व्यक्ति। किन्तु यदि इस सजा 

की समाप्ति को ४ साल की अवधि बीत गयी हो, तो यह अयोग्यता 

नहँ.मानी जायगी। ६--यदि कोई व्यक्ति संघीय या प्रान्तीय ठयव- 
स्थापिका सभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार मनोनीत किया गया 

हे और उसने क़ानून के अलुसार चुनाव-व्यय का विवरण चुनाव- 
अफ़सर के यहाँ प्रस्तुत नहीं किया है, तो वह ५ साल तक चुनाव 

के लिए खड़ा न हो सकेगा। यदि कोई उपरोक्त रीति से अयोग्य 
व्यक्ति संघीय असेम्बल्ी या राज्य परिषद्‌ के अधिवेशन में उप- 
स्थित होगा ओर सम्मति देगा, तो उसे प्रति दिन के लिए ४००) 

रुपये अथ दण्ड देना होगा। 


अध्यक्ष और प्रधान का निर्वाचन--शासन-विधान की 
धारा २२ के अनुसार संघीय-व्यवस्थापिका सभा के प्रत्येक 
चेम्बर को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार होगा । राज्य-परि- 
घद्‌ के प्रधान को 'प्रेसीडेंट” और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसीडेंट” 
कहा जायगा। असेम्बली के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को क्रमशः 
स्पीकर' ओर 'डिप्टी स्पीकर” कहा जायगा | प्रसीडेंट या डिप्टी- 
असीडट का पद निम्नलिखित दशाओं में रिक्त माना जायगा । 
(१ ) जब वह राज्य परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहेगा; या 
(२ ) गवनर-जनरल को लिखित त्याग-पत्र देने पर; या 


(३ ) ट्राज्य-परिषद्‌ द्वारा अविश्वास का भ्रस्ताव स्वीकार हो 
जाने पर; किन्तु ऐसे प्रस्ताव की सूचना १४ दिन पूर्व 
देनी चाहिये। इनका वेतन ,संघीय व्यवस्थापिका सभा 
द्वार निश्चित किया जायगा | 
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सदस्यों के विशेषाधिकार, वेतन---संधीय व्यवस्थापिका 
सभा के सदस्यों के वेतन, विशेषाधिक्रार, भापषण-स्वाधीनता' « 
आ्रादि के संबंध में बेसे ही समान नियम हैं जैसे कि प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के वेतन विशेषाधिकार व भाषण 
के संबंध में हें 


भाषा--संघीय-व्यवस्थापिका सभा की भाषा अंग- 


ह रेजञी होगी | परंतु जो सदस्य तंग ग्ज्ञी से यथेष्ट रूप से परिचित 
न होंगे, वे अन्य भाषा में भाषण कर सकेंगे । 


अध्याय ६ 
सथायव झासन-ग्रवध 





भारतीय शासन-विधान की सबसे अधिक पेचीदा और 
महत्वपूर्ण समस्या हे 'संघीय सिविल सर्विस' | शासन-प्रबंध का 
भारतीय-विधान सें सबसे अधिक महत्वपूण स्थान है। भारत 
में शासन और सरकारी कर्मचारियों में इतनी अधिक घनिष्ठता 
ओर एकता है कि यदि संयुक्त--राज्य-अमेरिका से राजनीति 
का विद्यार्थी यहाँ आकर भारत की शासन-प्रणाली का अध्ययन 
करे तो वह इस परिणाम पर पहुँचेगा कि भारत में शासन और 
शासन-प्रबंध एक ही हे 


प्रथमू भाग-प्रान्तीय स्वराज्य--में हमने शासन-प्रबंध का 
जहाँ तक प्रान्त से संबंध दे, विश्लेषण किया है; उस संबंध में 
हमने जो आलोचना की है, वह संघीय शासन-प्रबंध के संबंध में 
भी उपयुक्त कही जा सकती है । परंतु इस अध्याय में हम विशेष 
रूप से शासन-प्रबंध के संघीय पहलू पर ही विचार करेंगे। 
(१)स क्रेट्ियेट और कों सिलर---इस प्रसंग के 
अन्तगंत सबसे पूष हमें गवरनेर-जनरल के सुरक्षित विभागों 
के लिये 'सर्विस' पर विचार करना है। इनमें सबसे प्रमुख 
पद गवनर-जनरल का प्रायवेट-मंत्री ओर उसका स्टाफ़ हे । 
इसकी नियुक्ति गवनंर-जनरल स्वेच्छा से करेगा। इस स्टाफ़ 
का बेतन आदि गवनर-जनरल द्वारा नियत किया जायगा | यह 
* झ्टाफ़ गवनेर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने के 
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नियुक्त किये जाने की व्यवस्था पहले से जारी है। नवीन शासन- 
विधान के अन्तर्गत अफ़गानिस्तान, नेपाल, काशगर ओर फारस 
में भारत-सरकार राजदूत नियुक्त कर सकेगी। भारतवष में 
राजदूत 'सर्विस' नहीं है अतः भारतवासियों को इन पदों पर 
नियुक्त किये जाने में यह एक बाधा है जिसको शीघ्र ही दूर करने 
का प्रयत्न बाँछनीय हे। व्यापारिक-कमिश्नरों का भी इसी 
विभाग से संबंध हे । 5 

( ४ ) इसाहे-धर्म विभाग--इसके विषय में यहाँ 
लिखना अनावश्यक है | पिछले अध्याय में, जहाँ सुरक्षित विभागों 
के विषय में विचार किया गया है, हमने इस विभाग की 
अनावश्यकता बतलायी है। इस विभाग से, भारतवासियों को 
कोई भी अध्यात्मिक या धार्मिक लाभ नहीं है। यदि इसाई-घमम 
के प्रचार के लिए राज्य मद॒द देता है, तो क्या यह उचित नहीं 
है कि वह हिन्दू ब भुसलिसम धम्म-प्रचार के लिए भी आर्थिक 
सहायता प्रदान करे । क्‍ 

(४ ) भारत के लिए हाई कमिश्नर--ब्रिटेन में 
भारत के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति गवनर-जनरल द्वारा 
होगी । उसकी नियुक्ति, वेतन, अवकाश ओर सर्विस की शर्तों 
का निर्धोरण गवनेर-जनरल अपने व्यक्तिगत-निर्णय से करेगा । 
दक्षिणी अफ्रीका में भारत सरकार के एजेंट की नियुक्ति भी 
गवर्नर-जनरल द्वारा होगी । का 

(६ ) मारतीय गह आय-व्ययथ निरीक्षक-- 
गवर्नर-जनरल भारत-संत्री और हाई कमिश्नर के आय-व्यय 
की जाँच व निरीक्षण के लिए एक निरीक्षक नियुक्त करेगा। 
“ इस निरीक्षक को अपने स्टाफ़ की नियुक्ति करने का अधिकार 
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'होगा। इसके बेतन-बृत्ति आदि पर असेम्बली अपनी सम्मति 
नहीं दे सकेगी। यद्यपि यह, निरीक्षक ब्रिटेन में काय करेगा। 
"परंतु उसे वेतन संघ की आय से मिलेगा । 


(७ ) रेलवे-सर्पिस --रेलवे 'सर्विस” की प्रथम्‌ और 
द्वितीय श्रेणी की सर्विस की रक्षा का भार भारत-मंत्री पर हे । 
'धारा २४१ के अनुसार वेतन, पेंशन, अवकाश, बृतियाँ, शिकायत 
करने का अधिकार तथा ज्ञतिपूर्ति के संबंध में रेलवे के नोकरों 
को वही अधिकार दिये गये हैं जो सिविल सर्विस के कमंचारियों 
को आप्त हैं। इसके अतिरिक्त एग्लों इंडियनों को अनुपात से 
अधिक स्थान दिये गये हैं । 

(८ ) विविधि---भारतीय आयात-निर्यात “सर्विस! 
भारतीय डाक व तार सर्विस! तथा संघीय न्यायालय के अफ़- 
सरों के वेतन, वृति, अवकाश आदि संबंधी व्यवस्था बेसी ही 
होगी जैसी कि इंडियन सिविल सर्विस की है। धारा १६६ के 
अनुसार सम्राट श्रथोत्‌ भारत-मंत्री भारत के लिए एक महा- 
निरीक्षक की नियुक्ति करेगा। भहा निरीक्षक अपने काय-काल 
की समाप्रि पर भारत में 'सम्राट' के श्रधीन किसी भी पद पर 
नियुक्त नहीं किया जायगा । रिजव-बक के गबनर व डिप्टी गव- 
नेर के पदों के लिए नियुक्ति गबनर-जनरल द्वारा की जाती है। 
'इनके अतिरिक्त गवनर-जनरल द्वार संघीय-निरीक्षण-अ्रफसर 
इसलिए नियुक्त किये जायेंगे कि वे यह देखें कि शासन-प्रबंध के 
'नियम तथा केन्द्रिय व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाये हुए क्रानूनों 
का पालन समुचित रीति से किया जाता है। शासन॑प्रबंध की 
काय-कुशलता, सुप्रबंध एवं सुव्यवस्था बहुत कुछ इन अफ- 
'सरों की काय-कुशलता पर निर्भर हे * 





अध्याय ७ 
संघीय न्यायालय 





“४0 पाछत68 (00प्रार्क 8 ॥0 8880770ं9ा ९९४४०९४४ क्‍70 & 
मॉ00679 ए0०7४7प7907.. 78 986 0008 06 |70-"7866०४ 
8णव 2प४८९ांं॥0 ० ॥98 00787 ॥07 #णढ 9 0४0079 07 
67060 620४फांग्रशआ07 ०0 ता59प0858 08#ज़880 $96 00787- 
$प०0४ प्रत्य8 0६ 08 म6१58/9/07- 7 6? 


१--संघ-शासन सें संघीय न्यायालय का स्थान 


श्वेत-पतन्र में यह प्रस्ताव किया गया था कि संघ की स्थापना 
के साथ-साथ यह आवश्यक है कि संघ में सम्मिलित राज्यों के 
बेधानिक विवादों का निर्णय करने के लिए एक केन्द्रिय न्‍्याया- 
लय की स्थापना की जाय। संघीय शासन-विधान की व्याख्या 
के लिए विशेषतया संघीय न्यायालय की आवश्यकता होती हे । 
संघीय एवं प्रान्तीय अधिकारियों का काय-क्षेत्र था अधिकार- 
क्षेत्र क्या है ?--इसका निणंय एक निष्पक्ष न्यायालय के हाथों 
में सोंपना* न्याय की दृष्टि में आवश्यक भी है। यह संभव हो 
सकता है कि संघीय न्यायालय के अभाव में हाईकोंट अपने- 
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अपने राज्यों या प्रान्तों में ममभाने ढंग से शासन-विधान की 
व्याख्या करें । अतः शासन-बिधान की रक्षा और व्याख्या के 
लिए केरिद्रिय न्यायालय अ्रत्यन्त आयश्यक है । 


संघीय-न्यायालय के जज--घधारा २०० के अनुसार भारत 
में एक संघीय न्यायालय (#एतडाको (!णा७ ) की स्थापना 
की जायगी ।& इस न्यायालय में एक भारत का चीफ़ जस्टिस 
ओर अधिक से अधिक ६ जज होंगे । यदि संघीय-व्यवस्थापिका 
सभा द्वारा जज्ञों की संख्या में वृद्धि करने को सिफारिश का 
प्रस्ताव पास हो जाय, तो सम्राट उनकी संख्या में वृद्धि कर 
कंगा । चीफ़ जस्टिस तथा जजों की नियुक्ति सम्राट द्वारा 
होगी | के 
संधीय न्यायालय के जज ६४ व की श्रायु तक अपने पद्‌ 
पर रह सकेंगे। संघीय न्यायालय के जज गवनेर-जनरल को 
लिखित त्याग-पत्र दकर पद-त्याग कर सकेंगे; सम्राट को यह 
अधिकार होगा कि बह दुराचार ( )॥500॥0ए007 ) या शारी- 
रिक या मानसिक दुबलता के आधार पर वारंट” द्वारा उनको 
पद से हटा दे । किन्तु सम्राट उनको पद से उसी समय हटा 
सकेगा जबकि इस विषय में उसने श्रिवी कॉसिल की न्‍्याय- 
समिति के सामने यहू प्रश्न रक्खा हो ओर न्‍्याय-समिति ने यह 


$9 सन्‌ १8३६ के शररकाज्ञ में सम्राट ने भारत के चीफ़ जस्टिस 
झोर २ जर्जो की नियुक्ति कर दी ! चोफ़ जस्टिस माननीय सर मौरिस 
गायर और दो जम माननीय सर सुलेमान तथा सानतीय एसम० आर० 
जयकर नियुक्र किये गये हैं। ता० ६ दिसस्वर १६३७ को नही देहली में 
संघीय-म्यायावय का उद्घाटन भी हो गया । “- लेखक । 
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रिपोर्ट की हो कि उपरोक्त किसी कारण से जज को पदे से हटा 
दिया जाय । 





जजों को योग्यता--धारा २०० (३) के अनुसार निम्न 
लिखित व्यक्ति संघीय-न्यायालय के जज नियुक्त किये जायेंगेः-- 


२-- वह व्यक्ति जो पाँच वष तक बत्रिटिश-भारत या संधीय- 
राज्य में हाइईकॉट का जज रहा हो; या का 


२- वह व्यक्ति जिसने इगलंड या उत्तरी आयरलंड में १० 
साल तक वेरिस्टरी की हो या स्काट लंड की 'फेकल्टी आफ़ एड- 
बोकेट' का सदस्य रहा हो; या 


के ५ >. 
रै- वह व्यक्ति ब्रिटिश-भारत या संघीय देशी-राज्य के 
(४ ५ 
हाईकोट में १० साल तक वकील रहा हो | 


चीफ़ जस्टिस की योग्यता--१--कोई भी व्यक्ति उस 
समय तक भारत का चीफ़ जस्टिस नियुक्त नहीं किया जायगा 
जब तक कि, वह इस ससय या उस समय जब कि प्रथम बार 
किसी न्यायालय में जज के पद्‌ पर नियुक्त किया गया था, बेरि- 
स्टर, फेकल्टी आफ एडवोकेट का मेम्बर या वकील ( 7?]6७0७ ) 
नहोगा। 

२--चीफ़ जस्टिस के संबंध में घाय २०० ( ३ ) के अन्तगत 
२ व ३ उपधारा में १० वर्ष की जगह १५ वर्ष होगा। पद-ग्रहण 
करने से पूव प्रत्येक जज को गवनर-जनरल या अन्य अफ़सर 
के सामने शपथ लेनी होगी । 


वेतन--संचीय न्यायालय के चीक जस्टिस व जजों का वेतन 
" झसिल-आई 
कोंसिल-आडेर द्वारा समय-समय पर निधीरित किया जायगा | 


२१२ & नवीन भारतीय शासन-विधान #& ' 
उनके भ्रमण व्यय, अवकाश तथा पेंशन-संबंधी अधिकारों का 
निर्धारण भी कॉंसिल-आउडेर द्वारा होगा ।# 


संघीय न्यायालय का स्थान--धारा २०३ के अनुसार 
संघीय न्यायालय का स्थान देहली में अथवा ऐसे किसी स्थान 
में होगा जिसे उसका चीफ़ जस्टिस गवनेर-जनरल की सम्मति 
से.नियत करेगा। ६ द्सिम्बर १६३७ को संघीय न्यायालय की 
४४४९६ हो गयी ओर देहली में उसका स्थान नियत किया 
गया है । 


२--संघीय न्यायालय की अधिकार-सीमसा 


ग्रारस्मिक शधिकार-सीमा--संघीय न्यायालय की 
प्रारम्भिक अधिकार-सीमा (0एए॥कों तेपापताएत6ा होगी । 
संघ, आन्त या संघीय देशी राज्य क॑ मध्य कानूनी अधिकार 
के संबंध में कोई विवाद होगा तो उसका निणय संघीय न्याया- 
लय करेगा | इसका तात्पय यह है कि संघीय न्यायालय केवल- 
मात्र वेधानिक प्रश्नों पर ही निणेय नहीं देगा किन्तु भत्येक ऐसे 
विषय में निणय देगा जिसमें क़ानूनी अधिकार का प्रश्न संश्लिष्ट 
होगा | किन्तु यह विवाद व्यक्तियों में न होना चाहिये । व्यक्तियों 
के क्वानूनी अधिकारों का निशय तो हाइकोट तथा अन्य न्याया- 
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40 भारत के 'चीफ़ जस्टिस का वार्षिक वेतन ८४०००) 
संघीय न्यायालय के जज का वेतन वार्षिक ७२०००) 
कलकत्ता के त्रीफ् जस्टिस का वेतन ६००००) 
भम्बहें, मद्रास, कलकतता, प्रयाग, पटना, ल्ाहोर फे हाईकट जज 
का वेतन ४८०००) ४ 
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लय करेंगे। संघीय न्यायालय तो संघ, प्रान्त या संघीय देशी 
राज्य के पारस्परिक विवादों के निणंय के लिए स्थापित किया 
गया है। किन्तु यह अधिकार-सीमा उसी समय पयोग में 
लायी जायगी जब कि किसी विवाद में यदि एक पत्न देशी 
राज्य होगा ओर वह विवाद-- 


१--शासन-विधान या उसके अन्तर्गत निर्मित कोंसिल- 
आडरों की व्याख्या या प्रवेश-पत्र के कारण संघ को प्रदत्त .- 
व्यवस्थापिका या काय-कारिणी अधिकार की सीमा से संबद्ध 
होगा; या 

२-देशी राज्य में संघीय व्यवस्थापिका सभा के क़ानून के 
राज्य-प्रबंध के संबंध में देशी राज्य द्वारा भश्रतीय शासन-विधान 
के भाग ६ के अन्तगत किये हुए समभोते के कारण उत्पन्न 
हुआ हो; या 

३--संघ की स्थापना के बाद सम्राट के प्रतिनिधि की 
स्वीकृति से देशी राज्यों के संबंध में क्राउन' के कार्यों के लिए 
संघ, प्रान्त या देशी राज्य के मध्य समझीते से उत्पन्न हुआ हो 
ओर उस सममोते में यह स्पष्ट रूप से जिखा हो कि संघीय 
न्यायालय की इस संबंध में अधिक्रार-सीमा होगी । 


अपनी प्रारस्भिक अधिकार-सीमा के अन्तर्गत संघीय न्‍्याया- 
श्‌ हैक, ६६ 
ज्य का निणुय घोषणात्मक निर्णय ( 7060]#&78607ए वंप्रते8९- 
77876 ) होगा । 


अपीलेट' अधिकार-सीमा--धारा २०४ (९) के अनु- 


सार संघीय न्यायालय को अपील सुनने का भी अधिकार दिया 
' गया है। परन्तु अपील केवल त्रिटिशभारत से ही की जायगी। 
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. २--यदि भारतीय शासन-विधान यथा उसके अन्तर्गत निर्मित 
कोंसिल-आडेर की व्याख्या के संबंध के किसी मामले में 
क़ानून का प्रश्न समन्वित होगा तो द्वाईकोट द्वारा उपरोक्त 
आशय का प्रमाण-पत्र ग्राप्त करके संघीय-न्यायालय में अपील 
की जा सकेगी; और तजिटिश-भारत में प्रत्येक द्वाईकोट का यह 
कत्तंग्य होगा कि वह ऐसे प्रत्येक मामले में यह विचार करे कि 
ऐसा प्रश्न संश्लिष्ट है अथवा नहीं ओर तदनुसार प्रमाण-पत्र दे । 

२--जहाँ तक विधान या कॉंसिल-आडेर की व्याख्या का 
संबंध है, वहाँ तक संघीय न्यायालय में ब्रिटिश भारत के हाई- 
कोट से अपील की जा सकेगी । विधान या कोंसिल-आडेर की 
व्याख्या के संबंध में संबीय-न्यायाज्य ही श्रन्तिम न्यायालय 
है और उसके निर्णय की अपील प्रिवी-कॉसिल में भी नहीं 
हो सकेगी । 
संघीय देशी राज्य के हाश्कोर्ट से अपील--संघीय 
देशी राज्य के हाईकोट्ट से संघीय न्यायालय में अपील केबल 
उस मामले की हो सकेगी जिसका संबंध शासन विधान या 
उसके अन्तगंत कॉसिल-आडेर की व्याख्या से हो और हाईकोटे 
ने ग़लत नि्ंय दिया हो एवं उसमें क़ानून का प्रश्न समन्वित हो। 


प्रिवी कौंसित की अपील--संघीय न्यायालय के निर्णय 
निम्न लिखित दो दशाओं में श्रिवी-कॉसिल में अपील की 
जा सकेगी 
.. (१) विधान या उप्तके अन्तगेत निर्मित कोंसिल-आडेर की 
व्याख्या के संबंध में प्रारंभिक अधिकार-सीमा के अन्तर्गत दिया 


गया निशंय। (२) अन्य मामलों में प्रिवी-कोंसिल या संघीय- 
न्यायालय की आज्षा से.। 


० $ संघीय न्यायालय # श्श्श 
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३-सचघीय व्यवस्थापिका-स भा और संघीय न्यायालय 


धारा २०६ (१) के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका-सभा को 
यह अधिकार हे कि वह अपने क़ानून (4७ ) हारा यह 
व्यवस्था कर सकती हे कि दीवानी के मासलों में, त्रिटिश भारत 
के हाईकोट से, संघीय न्यायालय में अपील की जा सकेगी। 
किन्तु अपील केवल निम्न लिखित दशाओं में ही की जा सकेगी३+--- 


(१) दीवानी का मासला जिस पर रूगड़ा हो वह ४००००) «“ 
से अधिक या १४०००) रुपये से कम न हो । (६ ) उपरोक्त मूल्य 
की सम्पत्ति हो । (३ ) संघीय न्यायालय अपील के लिए विशेष 
आज्ञा दे । 

धारा २१४ के अनुसार संघीय व्यवश्थापिका-सभा ऐसी 
व्यवस्था कर सकती है जिससे संघीय न्यायाज्ञय को अतिरिक्त 
अधिकार इस उद्दश से प्रदान लिए ज्ञाय कि वह इस शासन- 
विधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग और उत्तरदायित्वों का 
निवोह भल्री भाँति कर सके । किन्तु ये अतिरिक्त अधिकार 
शासन-विधान के प्रतिकूल न हों । 


४--संधीय न्यायाज्य के निणंय 


धांस २१० (१ ) के अनुसार समस्त अधिकारी-- सिविल 
ओर 'जुडीशल' जो संघ के अधीन होंगे संघीय न्यायालय की 
सहायताथ काय करेंगे | संघीय न्यायालय, ब्रिटिश भारत और 
संघीय देशी राज्यों के संबंध में, किसी व्यक्ति की उपस्थिति के 
उद्दश से, किसी दस्तावेज के प्रस्तुत करने या खोज करने या 
न्यायालय के अपमान ( (/0700795 ) की सजा या जाँच-पड़- 
ताल करने के लिए आज्ञा दे सक्ेगी। इस धारा के अन्तगंत दिये 
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हये आडेर! तिटिश-भारत या संघीय देशी राज्यों में जारी किये 
ज्ञा सकेंगे । 


संघीय न्यायांलय व प्रिवी कौंसिल द्वार घोषित 
कानून समग्र न्यायालयों को मान्य होंगे--जो क्रानून संघीय 
न्यायालय द्वारा घोषित किया जायगा था जो क़ानून प्रिवी 
कींसिल के किसी निर्णय द्वारा घोषित किया जायगा बह ब्रिटिश 
“ भारत के समस्त न्यायालयों में स्वीकार किया जायगा | जहाँ तक 
ऐसे क्रानून का सम्बन्ध शासन-विधान या कोंसिल--आडेर की 
ठ्याख्या ओर ऐसे संघीय-कानून से है जिसे संघीय व्यवस्थापिका 
सभा संघीय राज्य के लिये बना सकती है, वहाँ तक वह संघीय 
कर ं कर हु चक्र में ऋ, 
देशी राज्यों क न्यायालयों में भी मान्य होगा । 


संघीय न्यायालय से परामशें प्राप्त करने का अधिकार- 
यदि किसी समय गवनर-जनरल का यह प्रतीत हो कि क्रानून का 
प्रश्न उपस्थित होगया हा या उत्पन्न हो जाने की संभावना हा, 
जो ऐसे सावजनिक महत्व का हा कि उस पर संघीय न्यायालय 
की सम्मति ग्राप्त करना आवश्यक हा, तो वह ऐसे प्रश्न को 
संघीय न्यायालय के पास सम्मति के लिये भेज देगा और 
न्यायालय उस पर रिपोर्ट दे सकेगा । इस घारा के अनुसार जो 
रिपोर्ट दी जायगी बह खुले न्यायालय क जजों के बहुमतानुसार 
होगी । 

संघीय न्यायालय का नियम-निर्माण-अधिकॉर---धारा 
२१४ (१) के अनुसार संघीय न्यायालय गवनर-जनरल कीं 
स्वीकृति से न्यायालय क लिये निम्न लिखित विषयों में नियम 
बना सकेगा। (१) न्यायालय की काय-पद्धति और व्यवस्था; 
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(२) न्यायालय में वकालत करने वाले व्यक्ति; (३) अपील की: 
अवधि; (४) न्यायालय में किसी कारवाई के सम्बन्ध में ख़चो। 
(५) किसी कारवाई के समम्बन्ध में फीस; (६) किसी अपील का 
सरसरी में निशंय | उपरोक्त धारा के अन्तगंत जो नियम बनाये 
जायंगे उनमें इसका भी विधान होगा कि किसी मामले का 
निरणय ३ से कम जजों हारा नहीं किया जायगा। यदि संघीय- 
व्यवस्थापिका-सभा न्यायालय के अतिरिक्त अधिकारों की 
व्यवस्था करेगी तो नियमों में एक विशेष विभाग ( )7एंअंठ0 ) 
के संगठन की व्यवस्था रहेगी। संघीय न्यायालय के निशंय जजों 
के बहुमत से खुली अदालत में दिये जाँयगे | संघीय न्यायालय 
की समस्त कायवाही अंग्रज्ी भाषा में होगी। ६ 


संघोय न्यायालय के व्यय--घारा २१६ (१) के अनु- 
सार संघीय न्यायालय के प्रबंध-संबंधी व्यय ( जिनमें न्‍्याया- 
लय के अफ़सरों ओर कमचारियों के वेतन, वृतियाँ और पेंशन 
सम्मत्तित हैं ) संध की आय में से लिए जायेंगे; व्यवस्थापिका 
सभा को इस व्यय पर सम्मति देने का अविकार न होगा । 
न्यायालय द्वारा जो फ़्रीप या धन प्राप्त किया जायगा वह संघ 
की आय मानी जायगी। धारा २१६ (२) के अनुसार संघीय 
व्यवस्थापिका सभा के समन्ञष संघीय न्यायालय का जो गबंघ-: 
संबंधी व्यय आय-व्यय-अनुमान-पत्र में सम्मलित किया 
जायगा उसे गवनर-जनरल अपने व्यक्तिगत निणेय से ही 
सम्मलित करेगा | 


संघीय न्यायालय के वकील--संघीय न्यायालय भारत 


में सब प्रथम्‌ केन्द्रिय न्यायालय है। ब्यतः यह संभव है 
कि--कालान्तर में केन्द्रिय बार ( बकील-संगठन ) का भी 
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'विकास हो जायगा। संघीय न्यायालय में जो वकील बकालत 
गे वे दो श्रेणियों में विभक्त होंगे-सीनियर एडवोकेट और 
'जूनीयर एडवोकेट । जो एडवोकेट हाईकोट में वकालत करने का 
अधिकारी होगा, वही संघीय न्यायालय में वकालत कर सकेगा। 
"जिन एडवोकेटों ने हाईकोट में १० वर्ष तक बकालत की होगी 
वे सीनियर ओर जिन एडवोफेटों ने & वर्ष वकालत की होंगी 
' वे जूनीयर एडवोकेट होंगे। सीनियर एडवोकेट अपने जूनियर 
'के बिना न्यायालय में उपस्थित न हो सकेगा। बह सशबविदा 
बनाने का काय भी नहीं कर सकेगा । 'एजेंट' के काय एटॉनी 
के समान होंगे । किसी मुकदमे की प्रारम्भिक तैयारी उन्हीं के 
हाथों में हागी | प्रारम्भिक मुकदमों में प्रान्त के एडवोकेट-जन- 
रत् अपने प्रान्त ओर संघीय-एडवोकेट-जनरल संघीय-सरकार 
के प्रतिनिधि होंगे । 


आलोचना 


यद्यपि भारत में संघ स्थापित नहीं हुआ है. तथापि नई 
देहली में संघ के एक प्रमुख अंग की स्थापना विगत ६ दिसम्बर 
को हो गयी । यद्यपि संधीय न्यायालय अपनी दोनों सीमाओं-- 
आरम्भिक और अपीलेट में निशय दने का अधिकारी तथापि 
संघीय न्यायालय भारत का अन्तिम ओर सर्वोच्य न्यायालय 
“नहीं है ।| 

संघीय न्यायालय के अधिकार अत्यन्त सीमित हैं ओर सबसे 
महत्वपूर्ण बात तो यह है. कि वह एक स्वतंत्र न्यायालय नहीं है । 
“न संघीय न्यायालय एक-मात्र शासन-विधान की व्याख्या करने 
वाला न्यायालय ही है.। धारा २०८ के अनुसार प्रिवी कोसिल 
'भारत का सर्वोच्च और अन्तिम न्यायांलय है। संघीय न्यायालय 
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ड्वारा अपनी प्रारम्भमिक-अधिकार-सीसा ( 0४87० रेफल४- 
4०607 ) में शासन-विधान, प्रवेश-पत्र, तथा १२४ धारा के 
अन्तगंत समभोते की व्याख्या के संबंध में दिये गये निर्णय की 


अपील संघीय न्यायालय की आज्ञा के बिना प्रिवी कौंसिल 


में की जा सफ्रेगी | अन्य मामलों में प्रिवी कॉसिल या संघीय 
न्यायालय की आज्ञा से अपील की जा सकेगी ! 


भारतीय-शासम-विधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों 
की घोषणा का उल्लेख नहीं है अतः उनके अधिकारों की रक्षा 
संघीय न्यायालय कर सकेगा--इसमें संदेह हे । संघीय न्यायालय 
को सीमित-क्षेत्र में अत्यन्त सीमित अधिकार दिद्वे गये हैं । यदि 
संघ, संघीय देशी राज्य या प्रान्त में से दो पत्तों में कोई ऐसा 
विवाद उपस्थित हो जाय जिसका संबंध शासन-विधान, प्रवेश-पत्र, 
समभोते की व्याख्या से अथवा क्रानूनी अधिकार से हो, तो संघीय 
न्यायालय अपना निणुंय दे सकंगा | नागरिकों के बेधानिक 
अधिकारों या वेधानिक समस्याओं--ऐसी बेधानिक समस्या जैसी 
कि भारत में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना के समय प्रान्तों में 
बहुमत-दल के, गवनेर से आश्वासन प्राप्त किये बिना, पद-महण 
नकरने के कारण पेदा हो गयी थी-के संबंध में संघीय न्यायालय 
अन्तिम ओर अधिकार-पूण ढंग से अपना निर्येय उस समय तक 
नहीं दे सकता जब तक कि कोई विवाद ( १) संघ, ( २) प्रान्त 
या (३ ) देशी राज्य के मध्य उत्पन्न न हो जाय । यह भी संदेह 
पूण हे कि संमीय न्यायात्य- 'कार्य-क्ारिणी” के आर्डनिंस! 
आडंर' या गवनर-जनरल के क़ानून ( 0८४ ) को अवेधानिक 
घोषित कर सकेगा। धारा २१३ के अनुसार बवनर-जनरल को यह 
अधिकार प्राप्त हे कि वंह चाहे जिस समय संघीय न्यायालय के 
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समस्त सावजनिक महत्व के किसी क्रानून के प्रश्न ( ()७०४४०१ 
० ],0% ) को उसकी सम्मति के लिए रख सकेगा ओर न्याग्रा- . 
लग उस पर अपनी रिपोर्ट गबनर-जनरल के लिए भेजेगा | 


किन्तु गवर्नर-जनरल इस अधिकार का प्रयोग स्वेच्छा से 
रेगा | मारत में प्रान्तीय स्व॒राज्य की स्थापना (१ अप्रल १६३७) 
के समय जो वेघानिक संकट उत्पन्न हा गया था, उस समय 
यद्यपि संघीय न्यायालय की विधि-पूवक स्थापना नहीं हुईं थी 
तथापि उसके चीफ़ जध्टिस व दो जजों की नियुक्ति हो चुकी थी | 
यदि गवर्न-जनरल चाहता तो इस प्रश्न को धारा २१३ के अनु- 
सार संघीय न्यायालय की राय के लिए उसे सौंप देता। किन्तु 
गवनर-जनरल ने इस धारा का प्रयोग नहीं किया। गवनंर-जन- 
रल द्वारा क्रानून के श्श्न पर संघीय न्यायालय की सम्मति 
रिपोर्ट के रूप में प्राप्त करने का परिणाम यह होगा कि जज 
अपने पूर्व विचार पर ही हृढ़ रहेंगे और तदुपरान्त संघ, प्रान्त 
का संघीय देशी राज्य इसी प्रश्न को निशय क लिए न्यायालय 
के सामने पेश करेगा तो यह संभव नहीं कि जज गवनर-जनरल 
को दिये गये परामशे के विरुद्ध निणय दें। घारा २१३ के अन्तर्गत 
गवनर-जनरल को जो अधिकार दिया गया है उसका दूसरा दोष 
यह है कि जज बिना सभी पत्तों को सुने ओर सभी पहलुओं पर 
विचार किये गवनर-जनरल को राय देंगे। भारतीय शासन-विधान 
में यह घारा जुडीशल कमेटी एक्ट ( हंपताएंशों (रा 
4&०॥ 888 ) की घारा ४ के आधार पर जोड़ी गयी है। जुड़ी 
शल कमेटी एक्ट ( १८३३ ) की घारा ४ का आशय यह है कि-- 


“ब्रिटिश राजा ह किसी भी भामले को, जिसे वह उचित 


५७७७७७७८०७ ४ ४ 


& संघीय न्यायालय # २२१ 
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समभे, सम्मति लेने के लिए, कमेटी को पे सकता है ओर 
. कम्नेटी इस मामले को सुनेगी तथा राजा को परामश देगी ।& 


प्रिवी कॉंसिल कानूनी रूप से न्यायालय नहीं हे; उसकी 
बैठकें न्यायालय की भाँति नहीं होतीं और उसके निर्णय वबेध 
कानूनी निर्णय नहीं होते । प्रिवी कोंसिल का काय तो उन मामलों 
पर राजा को परामर्श देना है जो उसके लिए राय के लिए सोपि 
गये हों। सैद्धान्तिक रूप से क्राउन ( 07०७० ) उसके परामश 
को अस्वीकार कर सकता है || द 


सुप्रीम-कीर्ट की स्थापना---सायमन कमीशन की रिपोर्ट 

( १६३० ) के बाद दिसम्बर सन्‌ १६३१ ३० में, त्रिटिश-सरकार 
ने भारत के शासन-सुधारों का मशविदा प्रकाशित किया था जो 
'्वेत-पत्र' के नाम से प्रसिद्ध है । इस श्वेत-पत्र में घारा १६३ से 
१६७ तक सुप्रीम-कोट के विषय में उल्लेख है। श्वेत-पत्र की यह 
सम्मति है कि भारत में सुप्रीम-कोट की स्थापना के पक्ष में एक- 
मत नहीं है । इसलिए उसने उसकी तत्काल स्थापना का ग्रस्ताव 
तो नहीं किया किन्तु घारा १६३ के अनुसार संघीय व्यव- 
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स्थापिका-सभा को ऐसा अधिकार देने का प्रस्ताव किया है जिससे 
बह ब्रिटिश भारत के लिए 'सुप्रीम-कोट” की स्थापना कर सके। 
किन्तु संयुक्त पालिंमेंटरी कमेटी ( १६२४ ) के इस श्रस्ताव को _ 
स्वीकार नहीं किया । अतः नवीन शासन-विधान सुप्रीम-कोर्ट की 
स्थापना के संबंध में मौन है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र में एक सुप्रीम 
कोर्ट होती है जो राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है; 
वह न केवल वैधानिक प्रश्नों का निणेय ही नहीं करती अपितु 
वह फोजदारी व दीवानी के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय है। 
यह वास्तव में भारतवासियों का दुर्भाग्य हे कि वे अब तक 
स्वदेश में सर्वाध्च न्यायालय के लाभों से वंचित हें। भारतवर्ष 
की हाईकाट से अपील इद्लेंह में प्रिवी-कॉसिल में की जाती हद 
जिसमें न्याय प्राप्त करने में, व्यथ में, घन-व्यय होता है और 
न्याय भी शीघ्र नहीं मिलता । 


अध्याय ८ 
सम्राट,भारत-मेत्री ओर हाईड़े कमिश्नर 


श--सम्राद 


भारतीय शासन-विधान में सम्राट का स्थान सबसे अश्रधिक 
महत्वपूर्ण है । भारत ओर विशेषतया ब्रिटिश-भारत का शासन 
ब्रिटिश सम्राठ द्वारा और उसके नाम से होता है। ब्रिटिश- 
सम्राट का देशी रियासतों पर भी अभुत्व हे। सम्राट के कार्यों 
को भारत-मंत्री के आधीन गवनर-जनरल करता हे । शासन-' 
विधान की धारा २ के अनुसार वह समस्त अधिकार और अधि 
कार-सीमा जिनका इस समय भारत-मंत्री, सपरिषद भारत-मंत्री, 
संपरिषद गवनर-जनरजल् व प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्रयोग किया 
जाता है, वे अब नवीन विधान के अन्तगंत सम्राट के अधीन 
होंगे । यद्यपि ब्रिटेन में त्रिटिश राजा का महत्व और गोरब 
सबसे अधिक है और शासन के सभी अंग उसी से अधिकार 
प्राप्त करते हैं, परन्तु वास्तव में ब्रिटिश-सम्राट नाम-सात्र का 
शासक है; ब्रिटेन का शासन ब्रिटिश राजा के नाम पर किया 
जाता है । इंग्लेंड में पार्लिमेंट सबसे शक्तिशात्ली राज-संस्था है ओर 
उसका नियंत्रण मंत्रि-मंडल के अधीन है। जो दल बहुमत में: 
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होता है. उसी के नेता के परासश से सम्राट मंत्रि-मंडल नियुक्त 
करता है । दल का नेता प्रधान-मंत्री होता है और अपने मंत्रि- . 
मंडल के लिए मंत्रियों के नाम चुनना उसी का कार है। इस 
संत्रि-मंडल का एक सदस्य भारतीय शासन के लिए उत्तरदायी 
होता हे ओर यह भारत-मंत्री ( 907४ 0/"५ 0[ 50960 [07 
[709 ) कहलाता है। अतः सम्राट जो काय करता है वह 
अपने मंत्री--भारत-मंत्री द्वारा करता है | नवीन शासन-विधान 
के अन्तर्गत सपरिषद्‌ सम्राट को जो अधिकार प्रदान किये गये 
हैं, उनका प्रयोग कोसिल-आइडर द्वारा ही होगा । 


सम्राट को भारत के शासन के संबंध में तीन प्रकार के 
विशेषाधिकार प्राप्त हैं; ( १ ) कार्यकारिणी (२) व्यवस्थापक 
(३) न्याय संबंधी । इनके अतिरिक्त शासन-विघान ने सम्राट को 
भी कुछ्ेक अधिकार दिये है जिन्हें क़ानूनी अधिकार कह सकते हैं। 


विशेषाधिकार--सम्राट के विशेषाधिकार [ में से एक विशे- 
पाधिकार क्षमा-दान है। सम्राट इस अधिकार का प्रयोग गवर्नर- 
जनरल द्वारा कर सकेगा। प्रान्त में किसी व्यक्ति को प्राणु-द्ण्ड 
अथवा कोई अन्य दण्ड दिया गया हो, तो गवनर-जनरल सम्राट 
के विशेषाधिकार से उसे क्षमा कर सकेगा। सम्राट पर कोई 
दीवानी या फ्ोजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह 
उसके विशेषातिकार का दूसरा उदाहरण हे । 





विषयों से संबंध रखते हैं। देशी रियासतों को संघ में सम्मिलित 
करना; गवनर-जनरल और गवनर के लिए शासनादेश-पत्र, 
संघीय व प्रान्तीय क्लायूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, संघीय 
न्यायालय का विधान, संगठन ओर स्थापना; लेटस पेटेंट द्वारा 


$& सूमत्राट, भारत-मंत्री ओर हाई कमिश्नर &. २२४ 





हाईकोर्टों का पु्नेसंघठन, देशी राज्यों के संबंध में सम्राट के 
' कार्यों का सम्पादन करने के लिए सम्राट की सेना का प्रयोग, 
गवनर-जनरल, गवनर, कमांडर इन चीफ़ आदि प्रसुख राज्याधि- 
कारियों की नियुक्तियाँ, इत्यादि । 


२--मभार त-संत्री 


नवीन शासन-विधान के अनुसार भारत-मंत्री को मुख्यतः 
निम्न लिखित विषयों के संबंध में अधिकार प्राप्त हैं;-- 


( १ ) गवर्मर-जनरल या उसके द्वारा प्रान्तीय गवनरों 
पर उन कार्यों के संबंध में नियंत्रण, अनुशासन, जिन्हें ये 
अफसर स्वेच्छा या व्यक्तिगत निणंय से करने का अधिकार 
रखते हैं । (२) सम्राट के अधीन सिवित्न व सैनिक कमंचारियों 
की नियुक्ति इत्यादि। (३) कोंसिल-आडंर ( 0:43 व0 
(!०एक्‍ाथं ) ज्ञारी करना; सपरिषद्-सम्राट ( ०६ 70 ती8 
७]०४7ए 77 (/0770७] ) का कार्य--यह कार्य वह सम्राद क 
नाम पर करता हे।(४) देशी रियासतों के संबंध में सम्राट 
के अधिकार । (४ ) राजस्व अधिकार; प्रान्तीय या संघीय शासन 
के लिए इंग्लेंड में कर्जा लेना; पेंशन अदा करना; ज्याज अदा 
करना । ( ६ ) समझौता ( (१०४४८७०॥ ) करना | (७) आय- 
व्यय का निरीक्षण | ( ८) आवश्यक विशेषाधिकार । 

भारत-मंत्री का भारतोय-शासन पर इतना अधिक व्यापक 
और पूर्ण नियंत्रण हे कि उसकी सम्मति और परामश 
के बिना गवृनर-जनरल अपने उन कार्यों को अपनी स्वतंत्र 
बुद्धि से करने में असमथ हे जिनके करने का उन्हें स्वेच्छा पूवक 
' अधिकार हे । यदि अन्दमान के बन्दियोँ-राजनीतिक बन्दियों 

|; धर 
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की मुक्ति का प्रश्न बंगाल सरकार और भारत सरकार के सामने 
हे तो, गवनर या गवनर-जनरल स्वेच्छा से उनकी मुक्ति नहीं 
करते जब तक कि भारत-मंत्री उनके काय या नीति का पूर्व 
स्वीकृति न दे दे । माननीय सर तंज बहादुर सप्र ने भारत-मंत्री 
के व्यापक अधिकारों के विषय में यह लिखा है--“'भारत-समंत्री 
का नियंत्रण सचमुच बास्तविक ओर सजीव हे | गवनर-जनरल 
ओर भारत-मंत्री के संबंध विशेषतः गोपनीय होते हैं और 
नियंत्रण के बहतेरे ढंग ऐसे है कि जिन्हें बाहर का व्यक्ति 
समभने में कठिनाई अनुभव करता हे ।”# 


सामान्य नयत्रशु--शासन-विधान की धारा १९ में 

लिखा है कि जिन, कार्यो को गवनर-जनरल स्वेच्छा या व्यक्ति- 

गत निगाय से करेगा, उन कार्यों के संबंध में वह भाग्त-संत्री के 
सामान्य नियंत्रण में रहंगा ओर समय-समय पर भारत-मंत्री 
द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार काय करेगा | किन्तु 

गवनर-जनरल द्वारा किये गये काय को केबल इसलिए अबेध 

नहीं माना जायगा क्योंकि उसने विधान की इस धारा के अनु- 
सार कार्य नहीं किया है। इस धारा के अनुसार भारत-मंत्री जो 
आदेश देगा वह सम्राट द्वारा जारी किये गये गवनर-जनरत्त के 

लिए शासनादेश-पत्र की घाराओं क विरुद्ध न होगा। धारा ४४ 

के अनुसार गवनर पर गवनर-जनरल का नियंत्रण होगा और 
उसे गवनर-जनरल के आदेशालुसार काय करना होगा । किन्तु 

यह नियंत्रण केवल उन कार्यों के संबंध में ही हांगा जिन्हें वहू 

स्वेच्छा या व्यक्तिगत निशंय से कर सकेगा । 


आकर इस 7 ऑल्कद।. ४४४५९ 


कि एप वावाहण ए0७00प४०ण 89 99 7. 8, 8497० 
98206. 09-66 
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व्यवस्थापक-स्षेत्र मं--सम्राद को यह अधिकार है कि वह 
प्रान्तीय या संघीय कानूनों को अस्वीकार कर दे; किन्तु वह इस 
अधिकार का प्रयोग अपने वेधानिक सलाहकार-भारत-मंत्री-- 
की सलाह से ही करेगा | गवनर-जनरल ओर प्रान्तीय गवनर के 
असाधारण नियमन पर भी भारत-मंत्री का पूरा नियंत्रण हे । 
आर्डनिंस गवनर-जनरल ओर गवनर के क़ानून (4०005 
उपरोक्त असाधारण व्यवस्था के ज्वलन्त उदाहरण हैं । उपरोक्त 
कानूनों को रद करने अथवा उन्हें पार्लिमैंट के समज्षन्श्रस्तुत 
करने का अधिकार भारत-मंत्री को है । 


शांसन-च्त्र मं---शासनल्क्षेत्र में भारत-मंत्री का सबसे 
अधिक नियंत्रण है। गवनर-जनरल ओर गर्वनेर को यह विश- 
घाधिकार है कि वे समग्र शासन-विधान--संघीय-न्यायालय और 
प्रान्तीय हाईकोंटे को छोड़कर--को तीन वर्ष तक स्थगित कर 
सकते हैं। इस विशेषाधिकार का प्रयोग भारत मंत्री के 
नियंत्रण में ही हो सकेगा । गवरनेर-जनरल तीनः वर्ष तक 
“डिक्टेटर” बन कर राज्य कर सकेगा। श्री जे० सी० मसोगन 
जोन्स की यह सम्मति है कि--भारत-मंत्री गवरनर-जनरल को 
तीन वर्ष समाप्त करने से पूषं ही यह आदेश कर सकेगा कि 
आवश्यक घोषणा' को एक या दो मास पूर्व वापस ले लिया जाय 
ओर उसके बाद ओर फिर नवीन घोषणा जारी कर दी जाय | इस 
प्रकार समस्त भारत, जिसमें संघ में सम्मिलित देशी राज्य भी 
शामिल हैं, अनिश्चत काल के लिए गवनर-जनरल की डिक्टेटरी 
अधीन रह सकंगा । 

भारत-मंत्री का वेतन--भारतीय शासन-विधान ( १६१६ ) 

के अनुसार भारत-मंत्री का वेतन त्रिठिश राज-कोष से दिया जाता 


श्र्‌ ४ नवीन भारतीय शांसन-विधान # * 


'“#0#०- 470#*%/% किक ि#९/१##पह ३-३ 


है ऐसा करना उचित भी है कारण कि वह स्रिटिश-मंत्रि-मंड्ल 

| एक सदस्य है । और इस नाते उसे बत्रिटिश-राज-कोष से 
वेतन एवं वृति प्राप्त करने का अधिकार है। वह अपने कार्यों के 
लिए पालिमट के प्रति उत्तरदायी है | भारत-मंत्री की सहायता 
लिए एक उप-मंत्री ( [7607 #5एफ१007५ ) ओर ? पारक्षिमंटरी 
सेक्रेटरी भी होता है | भारत-मंत्री का वेतन ५००० पोंड सालाना 
ओर उप-संत्री का वेतन १५०० पोंड सालाना है । 


भारत-कार्यालय “मान्‍न्टग्यू चम्सफ्रोडं--शासन-सुधारों से 
पूव्‌ इंडिया-आपफिस ( 0त0[७ 0(॥60 ) की ३ अमुख शा्राए था; 
(१ ) पत्र-छ्यवहार (२) आयजयय-हिसातब (३ ) स्टोर । यह 
अन्तिम शाखा रान्‌ १६१६ के बाद हाई कमिश्नर को सोंप दी 
गयी | पश्न व्यवहार ( ( ॥)।१५%३))॥॥(|/)।](९) .3॥५॥॥॥९१) ) कक अधीन 
तीन विभाग हैं: 

(९ ) सावज् नेक और न्याय-विभाग ( ?9॥06 शाते वंपत- 
089] )--इस विभाग का संबंध वंधानिक और व्यवस्थापक 
प्रश्नों एवं भारत के आन्तरिक शासन से है । 

(२ ) आध्थि क-विभाग ( ॥॥७0॥१)॥॥0 ) इस विभाग का 
संबंध भारतीय-समस्याओं के अन्तर्राट्रीय ओर साम्राज्य- 
संबंधी प्रश्नों से हूं । 

(३ ) सर्विस व सामान्य-विभाग >इस पिभाग का भारतीय 
सिविल सर्विस से संबंध दे | नियुक्तियाँ तथा अन्य प्रबंध इसी के 


0 ली # 


अधीन हैं | द्वितीय शाखा का संबंध भारत संबंधी शआ्राय व्यय के 
हिसा+ से है । ि 


वास्तव में यह इंडिया-आफ़िस भारत-समंत्री को भाश्त के संबंध 
में शासन-प्रबंध संबंधी विवि.ध क्षेत्रों का यथोचित और ( ए)- 
॥0-308 ) ज्ञान देने के लिए स्थापित किया गया था। 


. & श्रम्राट, भारत-मंत्री ओर हाई कमिश्नर & २१५६ 


किन्तु इससे भारतवष को कोई लाभ नहीं । पालिंमेंट को इस 
आफिस की व्यवस्था करनी चाहिये ओर ब्रिटिश राजकोष से 
ही इसका व्यय दिया जाना चाहिये । परंतु ब्रिटिश-सरकार भारत 
इसके व्यय के लिए रुपये लेती है। इन्डिया-आफिस का आधा 
खर्च भारत के राज़कोष से दिया जाता हैं ओर आधा खचे 
ब्रिटिश राजकोष पर है। १४०,००० पोंड सालाना ब्रिटिश राज- 
कोष से इन्डिया आफिस पर ख़च किया जाता है ।& संयुक्त- 
प लिंमेंटरी-कमेटी ( १६३४ ) ने यह शिक्रारिश की है कि ड्रल्डियां 
आफिस का व्यय इड्जलेंड के 'सिविल सर्विस अनुमान-पत्र” 
( 0 5%एॉ58 78879095 ) में सम्मिलित कर दिया 
जाय ओर भारत से केवल सहायता के रुप में धन लिया 
जाय । नवीन शासन-विधान की धारा २८० (१) के अनुसार 
प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना के उपरान्त भारत-मंत्री का वेतन 
ओर उसके विभाग ( [00॥9 ०0#7०७ ) का व्यय ( जिपम्तमें उसके 
स्टाफ़ का व्यय भी सम्मिलित है । पालिमेंट द्वारा स्वीकृत धन 
में से दिया जायगा | भविष्य में संघीय सरकार को भारत- 
मंत्री के विभाग के ज्ञिण कितना धन देना होगा इसका निश्चय 
समय-समय पर गवनेर-जनरल और राज-कोाष के पारस्परिक 
समभोते से होगा । 

कल ३--मारल-परिषद्‌ का विनाश 

भारत-परिषद्‌ का इतिहास -““भारत-रासन-क्रानून ( सन्‌ 
१८५८ ईं० ) के अनुसार भारत-संत्री की परिषद्‌ की स्थापना की 

99 सन्‌ १६३७-३८ के भारत के आय-व्यय अनुमान-पत्र ( ठिप4- 
80० 780॥78/68 ) में हाईं-कमिश्तर के आफिस ओर इन्डियानझाफ़िस 
को भारतीय कोष से ४० क्वाख ७९ हज़ार रुपये रखने पढ़े । 


२३० ४ नवीन भारतीय शासन-विधान #& 
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गयी थी। प्रारंभ में इसमें आठ से कम और बारह से अधिक 
सदस्य नहीं होते थे। यह नियम था कि इन सदस्यों में से 
आधे सदस्य ऐसे हों जो भारत में दस व रहे हों या दस वर्ष 
नोकरी की हो ओर अपनी नियुक्ति से पाँच वष की अवधि से 
पूव नहीं लोट हों | इनमें से तीन सदस्य भारतीय होते थे। 
प्रत्येक सदस्य पाँच वष तक सदस्य रहता था। प्रत्येक सदस्य का 
बेतन १९०० पोंड सालाना था। इस कोंसिल का कोई भी 

दृस्यू पार्लिमेंट का सदस्य नहीं हा सकता था। इस कोंसिल 
का कार्य था इड्नलेंड में भारत-सरकार के संबंध में कार्य-संचा- 
लन करना ओर उसके संबंध में भारत से पत्राचार करना । 


हस कोंसिल की बेठकें प्रति सप्ताह हाती थीं। आज से 
४० बप पहले भारतीप राष्टीय महा-सभा ने बम्बई में अपने 
सब प्रथम अधिवेशन में अपनी यह सम्मति प्रकट की थी कि 
भारत-मंत्री की भारत-परिपद' ( [॥08 ० ०एातए। )!विनष्ट कर 
कर दी जाय; भावी शासन-सुधारों से पूरे इसका नाश आव- 
श्यक है । संयुक्त पालिमेंटरी कमेटी (१६१४ ) ने कोंसिल के 
विनाश के लिए लिफ़ारिश की | तदसुसार नवीन शासन-विधान 
की धारा रेछप (८) के अनुसार भारत-संत्री की कॉसिल भंग 
कर दी गयी है ।# 





॥ क।. 7] कऋक््षक/कषक | का इाशप कै के १७७७७॥॥७॥७॥॥७॥॥००५५ ०७ 8३ 


.. # संयुक्र पार्किमंटी कमेटी (१६३४ ) के मजदूर सदस्यां ने 
( जिनमें सर्व श्री एटली, कोक्प, मोगेन-जोन्स, जाई स्नेल् प्रमुख हैं ) 
पाणिमेंटरी कप्रेटी की रिपोर्ट में निम्नल्षिखित प्रस्ताव सरिएक्षित कर देने 
के लिए आमह किपा---'हम यह चाहते हैं कि भारतीय मामले डोमी- 
नियन-आफिप के अधीन कर दिये जायें। यदि यह ने हो, तो इस द्शिा 
में प्रगति की दृष्टि से हस यह शिफ्ारिश करते हैं कि इम्डिया भाफिस 
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अमर का कक कट फिकाा ७४ के हरे वजिलीी पक फिक कर कै अाचे टिक 7 
ह ५ र्र ही, नम ड़ 062 जीप भक्त ' अत * 8 करी करी जी 44 की बम अभी अानकँ परी अरीचत समीप ऑ्िकी के अीयरीपिमररीयतता, जी चिकन फिर ५ अरे ह०क- है ५३ /#। / कप पय.# न 30 का कर थे." 


४--भारत-मंत्री के सलाहकार 


नवीन शासन-विधानकी धारा २७८ (१) के अनुसार 
भारत-मंत्री के कम से कम तीन और अधिक से अधिक छ+ 
परासशेदाता होंगे । उनका कत्तेव्य उन मामलों में भारत-संत्री 
को मंत्रणा देना होगा जिनके विषय में बह उनकी मंत्रणा लेना 
चाहेगा । परामशं-दाताओं की अद्धंसंख्या ऐसे सदस्यों की 
होगी जिन्होंने भारत में सम्राट के अंधीन दस वर्ष वर लोक 
की हो ओर अपनी नियुक्ति से दो वर्ष से अधिक पहल वापस 
न हुये हों। इनकी नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए होगी ओर इनकी 
पुनः नियुक्ति नहीं की जायगी । परन्तु उन्हें अपने पद से त्याग- 
पत्र द्वारा पद-त्याग करने का अधिकार होगाँ। यदि मानसिक 
या शारीरिक दृष्टि से वह पद के अयोग्य हो जायगा तो भारत- 
मंत्री अपने आडेर! द्वारा उसे पद से हटा देगा। भारत-समंत्री 
का परामशंदाता पार्लिमेंठ का सदस्य नहीं बन सकेगा। पार्लि- 
मैंट द्वारा स्वीकृत धन में से प्रत्येक परामशंदाता को १३४० पौंड 
सालाना वेतन मिलेगा । जो व्यक्ति नियुक्ति के समय भारत का 
निवासी होगा उसे ६०० पोंड सालाना बृत्ति मिलेगी । 


सम्पत्ति पर अधिकार--घारा १७५ (१) के अनुसार 
संघ और प्रान्त की कार्य-ऋकरिणी का उस सम्पत्ति के क्रय- 
विक्रय या रहन करने का अधिकार होगा जो संघ या प्रान्त के 
शासन के उदश से सम्राट के अधीन होगी; उन्हीं उद्देशों से वे 


भनिन लनल मे हलनिगा अनशन अननमकाओ जी फट निजताक+।क्‍ 5 +आननन, 
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सेक्र टरी आफ़ स्टेट के एक नवीन आफिस में मिल्ला दिया जाय और 
' बह पूर्व में अिदिश कामन वेल्थ के स्वाधीन प्रदेशों का मंत्री हो ।”? 
. « बे, ह..6, छ०क०ण४ ए०५ 7. 2876 4, 2988० 420... 
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40३तश/क३/परकतरररकसवा_ढणा(कमोपनत मकर बय #वह/ ३०४८ ३४०१ कक '#िफफ़ाक “कर पक, आह कल मत ले अमल स्क पता, दभासा, कक की 


सम्राट के लिए सम्पत्ति खरीद सकेंगी या प्राप्त कर सकेंगी 
ओर इक़रार भी कर सकेंगीं। गवनर, गवर्नर-जनरल या भारत- . 
मंत्री शासन विधान के अन्तर्गत किसी इक्तरार या आश्वासन 
के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे । 


भारत-मंत्री के ऋण इत्यांदि---भारत में प्रान्तीय स्व- 
राज्य की स्थापना से पूष भारत-मंत्री द्वारा जो करे लिया गया 
'छोशा बह उस तिथि से संघ का कज़े हो जायगा और उसके लिए 
संघ तथे। ग्रान्तों पर दायित्व हागा। प्रान्तीय स्व॒राज्य की 
स्थापना से पूर्व भारत-मंत्री ने स्वयं या उसकी ओर से किसी 
ने जो इक़रार किये होंगे, वे उस तिथि से; 

कं 
(१) यदि इक़रार प्रान्तीय मामलों के संबंध में थे, तो वे प्रान्त 
के माने जायेंगे; और, 

(२) दूसरे मामलों में वे संघ की ओर से माने जायेंगे । 


भारत-मंत्री और न्यायालय-संबंधी कार्यवाही--अब 
तक भाग्त-सरकार की ओर से भारत-मंत्री किसी व्यक्ति के 
विरुद्ध अदालती कायवाही कर सकता था और काई भी व्यक्ति 
भारत-मंत्री के विरुद्ध अदालती काय-वाही कर सकता था। 
परंतु नवीन विधान के अनुसार संघीय सरकार भारत क॑ संघ 
के नाम से और प्रान्तीय सरकार 'प्रान्त' के नाम से अदालत 
में दावा कर सकेंगी ओर उनके ख़िलाफ़ दावे किये जा सकेंगे । 


 ६--भारत के लिए हाहे कमिश्नर 


इंग्लंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर होगा जिसकी 
नियुक्ति गवनर-जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय से करेगा । 


&' सम्राट, भारत-मंत्री और हाई कमिश्नर &. २३३ 


कम पे, तीज खिलन्‍ पक फेर ## ७. ४. डर बज कम त कट आयात के छह पतली खेलना के भिलली यही खानी किन पेडअर पढने कही मेल. कर 


उसके वेतन तथा सर्विस की शर्तों का निधोरण गवनर-जनरल 
वछारा होगा हाईे कमिश्नर संघ की ओर से संघ के काय के 
संबंध में उन उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा जिनके विषय में 
गवनर-जनरल समय-समय पर आदेश देगा ओर विशेषतया 
वह संघ की आर से इक्तरार करने व स्टोर खरीदने का कार्य 
करेगा । हाई कमिश्नर गवर्नर-जनरल की स्वीकृति से कुछ शर्तों 
पर प्रान्त या संघीय देशी राज्य या ब्रह्मा की ओर से भी उन्त 
कार्यों को कर सकेगा जिन कार्यों को वह संघ की हक ह 
पहले शासन-विधान में हाई कमिश्नर की जेसी स्थित्ति थी वेसी' 
ही वतमान्‌ विधान के अन्तर्गत हे।सर तेज बहादुर सम्र ने 
अपने आवेदन-पत्र में इस बात पर ज़ोर दिया था कि हाई 
कंमिश्नर के अधिकार व काय उपनिवेशों ( ॥007/77078 ) 
के हाई कमिश्नरों के समान हांने चाहिये। परंतु उनके इस 
प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया गया। १३१ अगस्त सन्‌ 
१६२० को कोंसिल-आडंर द्वारा हाई कमिश्नर के नवीन-पद्‌ 
का निर्माण किया गया था | इससे पूव जो काय भारत-मंत्री 
द्वारा सम्पादन किये जाते थे उनमें से कुछेक काय हाई कमिश्नर 
को सौंप दिये गये | परंतु वह काये केबल मात्र एजेंसी” के रूप 
में सोंपे गये थे । हाई कमिश्नर के काय निम्न लिखित हैं 


(१) इंग्लड में भारत-सरकार के लिए 'स्टोर' क्रय करना । 
(२) भारतीय व्यापार-कमिश्नर के कार्यों का निरीक्षण ।' 
(३5 इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों का प्रबंध । 


(४ ) सिविल सर्विस के सदस्यों को अवकाश तथा वृत्तियाँ 
: प्रदान करना । 


रेट ७ नवीन भारतीय शासन-विघान ४. * 
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(४ ) विशेषज्ञों की नियुक्तियों । 

(६ ) भारतीय सिविल सर्विस! ओर “जंगल-सर्विस' में 
नियुक्त सदस्यों का शिक्षण-काल में निरीक्षण । 

(७ ) किसी अन्तराष्ट्रीय प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों की 
'नियुक्ति का प्रबंध । 

(८) भारत-सरकार के साहित्य का विक्रय | 

7० ऐ हर ८ 

हो२फमिश्नर का कार्यालय लन्दन में नवीन मारत-भवन 
( ॥709 (0[000 ) में है। यह भवन ३२०४००० पोंड की लागत 
का बनाया गया है। हाई कमिश्तर को भारत की आय से 
३००० पींड अर्थात ३६६८४ रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है | 


अध्याय ९. 
संघीय राजस्व 


हुए एक 0 क0छ 


$ 
+9७:एवाकक क अकीफ कि 0 


१--आय के साधन 


नवीन शासन-विधान (१६३४) ने तन्तीय ओर केन्द्रिय 
राजस्व को एक दूसरे से प्रथक्‌ कर दिया है। संघ की राजस्व- 
'लीति का इस अध्याय में विवेचन किया जायगा । प्रथम भाग 
( प्रान्तीय स्वराज्य ) में प्रान्तीय राजस्व के विषय में लिखा जा 
चुका हे | संघ की आय के साधन निम्न लिखित हैंः-- 


१--आयात-नियोत-कर ।& २-तम्बाखू तथा भारत में उत्पन्न 
अन्य वस्तुओं पर कर | ३--कोरपोरेशन-कर | ४--नमक । (--- 
राज्य की लॉटरी । ६--आय-कर । ७--कम्पनी तथा व्यक्तियों की 
पूंजी पर कर । ८--उत्तराधिकार-कर । ६--हु डी, चेक, प्रो-नोट, 
साख-पत्र, बीमा-पोलिसी आदि पर कर | १०--टरमीनल टेक्स । 
“११--संघीय-सची' में उल्लेखित मामलों के संबंध में फीस । 


फलिलकीकलओ मम 4 हा न 


& किन्तु निश्ष लिखित वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाया जायगाः--- 
१--मादक पेय द्वब्य । ३--भ्रफीम, गाँजा, चअस आदि । ३--दवा- 
' हुयों था साथुग पर जिनमें सादक द्वम्य हो । - - 


२१३१६. & नवीन भारतीय शासन-विधान # 
संघ की आय में देशी राज्यों का भाग--१--. सामान्य 
दशाओं में संघ संघीय-राज्यों स निम्न लिखित कर प्राप्त कर 
खसृकग]]९-- | 


( १) आयात-निर्यात-कर ( 'संघीय-विपय-सूची” विषय नं० 
१६ व ४४ ) (२) दशी-माल-ऋर ( नं० ४५ संघोय विषय-सची ) 
(३ ) नमक ( नं० ४७ संघीय विषय-सची ) ( ४ ) कोर-पारेशन- 
जार य० ४६ ) १० वर्ष बाद । 


२--सामान्य दशाओं में संघीय-देशी राज्यों पर निम्न लिखित 

कर नहीं लगाये जायगेः-- 
है 

(१ ) आय-कर ओर आय-कर पर अतिरिक्त कर ( 507 
0॥97४५७ ) ( नं० ४४ ) (२) सम्मत्ति पर कर ( नं० ५४ ) 

३--असाधा रण दशाओं में संघीय दृशी राज्यों को संघ के 
लिए कर देना होगाः-- क्‍ 

(१) आयकर पर अतिरिक्त कर 

४--असाधारण दशाओं में संघीय-देशी-राज्यों पर संघ के 
लिए कर नहीं लगाया जायगा । 


(१ ) उत्तराधिकार-कर पर अतिरिक्त कर ( नं० ५६ ) (२) 
टरमीनल-टेक्स पर 'अतिरिक्त कर (३) स्टांप-ड्य टी पर अति* 
रिक्त-कर ( नें० ४७ ) 


४--संघ की आय के निम्न-लिखित स्रोत ऐसे हैं जो देशी 
राज्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर द्वारा प्राप्त नहीं किये कार्येगेः- 


9 संघीय राजस्व & २३७ 


(१ ) संघीय-सूची' सें लिखित विषयों के संबंध में फीस । 
(२ ) डाक-विभाग का ज्ञाभ। (३) संधीय-रेलवे का लाभ। 
(४ ) टकसाल आदि का लज्ञाभ। (४) रिज्ञबं बक आदि का 
लाभ । (६ ) संधियों के अधीन स्वाच्च-सत्ता के लिए संघीय 
या संघ से अलग देशी राज्यों की ओर से आर्थिक सहायता 
( (0ग्राल0प॥078 ). 





२--संघ का व्यघ 


केन्द्रिय-सरकार के सन्‌ १६३७-३८ के अनुसार संध का निम्न 
लि जप संघीय पु 
खित व्यय ऐसा होगा जिस पर “व्यवस्थापिका-सभा को 
सम्मति देने का कोई अधिकार न होगाः-- 
( ज्ञाख रुपयों में ) 


२--गवनर-जनरल का स्टाफ, वृति आदि ***. १४.५४ 
२--पबलिक-सर्विस-कमीशन_**" _ ४४. -४-&४ 
 ३-डैसाईघर्ं-विभाग * *' “४ रछजफर 
४--कबीले इलाकों का प्रबंध. /**. ** १६२.०७& 
४--वेदेशिक-विभाग **(.. **'. ** ४२.२७ 
६--बिलोचिस्तान. ***. “** “*“* ६४.६४ 
७--स्रम्राट के म्रतनिधि के लिए **".. *'** १०४४४ 
प८ं--अआण पर ब्याज 7“ जे “*** २३२३.६४ 
४६--सेना का व्यय ( असल ) “*' *"* ४०७६२.०० 
१००>पशन 7 * धर “**.. र८६.०० 


११--प्रान्तों को आर्थिक सहायता '*' .. *** ३१६.०० 


योग ६४८४०.७४ 


श्श्प ४9 नवीन भारतीय शासन-विघान # 


फश/जम रकम गत्ते भराव 2१३१ का मिकतती कक लत कतफार बैस॥ ३१७८० % ४ 4१ कपन्‍ कल ३६ 0३७ चरंगारन' हे 3७७७॥७७७॥७७४॥४७४४७७/ ७४५ आआा।४४०४७ांज (8 ३७ ० का 


उपरोक्त व्यय जिस पर संघीय-व्यवस्थापिका-सभा सम्मति | 
नहीं दे सकेगी सम्पूण नहीं हे। इनमें संघीय सरकार की वहः 
ब्याज सम्मिलित नहीं है जिसके लिए संघ उत्तरदायी हे । किन्तु: 
ये ब्याज रेलवे, पोस्ट तथा प्रान्तों से प्राप्त होगी। शासन-अ्रबंध 
के संबंध में पेंशन का खच भी सम्मिलित .नहीं हे। संघीय 
न्यायालय के व्यय, एडवोकेट जनरल, कोंसलर, आर्थिक परामशै- 
दाता तथा उनके स्टांफ़-का व्यय भी इसमें सम्मिलित नहीं है । 
ऐसा छुष्पा में सी ८० करोड़ रुपये कुल व्यय में से ६८ करोड़ 
खोर ४० लाख रुपयों का खब ऐसा है जिस पर व्यवस्थापिका- 
सभा को सम्मति देने का अधिकार ही नहीं है । अर्थात्‌ समस्त 
व्यय के ८६५, प्रतिशत व्यय पर व्यवस्थापिका-सभा की कोई 
सम्मति नहीं ली जायगी | सन १६३७-४८ के भारत-सरकार के 
बजट में -- वह व्यय जिस पर सम्मति ली जायगी और वह व्यय 
जिस पर सम्मति नहीं ली जायगी--का विभाजन निम्न प्रकार 
किया गया है । 
कराडू 


व्यय (जिस पर व्यवस्थापिका की सम्मति ली जायगी) ६०.१२ 
व्यय (जिस पर _,,. की सम्म० नहीं ली जायगी) १०६.८८ 





योग ?१६७.०० क० 





# उपरोक़ व्यय में रेखबे और पोस्टक्ष सर्विस का ब्यूय जो ८० 
करोढ़ रुपये है, भी सम्मिलित है। नवीन-शासन-विधान के अन्तर्गत 
डपरोक़ व्यय जहाँ तक रेक्षवे से संबंध हैँ ब्यवस्थापिका-सभा के नियंत्रण 
में न होगा । 


$& संघीय राजस्व & २३६ 
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भारत के सुप्रसिद्ध अर्थ-शासत्री प्रोफ़ेसर शाह ने यह स्पष्ट 
रूप से बतलाया है कि संघ की स्थापना से पूव बजट में आय- 
व्यय का सन्तुलन सबवंधा असंभव-सा है; ओर आपने बजट: 
की नाजुक दशा के निम्न लिखित कारण बतलाये हैं । 


(१) रलवे बजठ में लगातार घाटा; (२) आयात-निर्यात 
कर में कमी; ( ३ ) प्रान्तों की आर्थिक सहायता के लिए ४३ 
करोड़ रुपये । (४) ब्रह्मा के प्रथक्‌ हो जाने से २.३८ करोड़: 
रुपयों का असल घाटा | (४ ) नवीन शासन-विधान क्रे#-र्वध 
में अतिरिक्त व्यय १ करोड़ रुपये सालाना। (६ ) देशी राज्यों 
की आर्थिक सहायता ( (/णा०४5प४०7 ) की मुआफ़ी जो आय 
है करोड़ रुपये या अधिक होंगीं। 


इस प्रकार १२ करोड़ रुपये सालाना का यह घाटा केन्द्रिय 
बजट में पूरा नहीं हा सकंगा। 


संघीय-सरकार को घारा १६२ के अनुसार संघ की आय 
की जमानत पर संघीय व्यवस्थापिका-सभा के कानून (4०6) 
द्वारा राष्ट्रीय ऋण प्राप्त करने का अधिकार हे। परन्तु इससे 
राष्ट निमोण संबंधी कार्यों के प्रोत्साहन की आशा कम हे; 
क्योंकि केन्द्रिय या संघ सरकार के बजट का ई भाग तो ऐसा है 
जिस पर व्यवस्थापिका-सभा का नियंत्रण ही नहीं है । 


३-आय-व्यय के हिसाब की जाँच 
शासन*विधान की धारा १३६ के अनुसार-- 


१--भारत का एक आडीटर-जनरल होगा जिसकी नियुक्ति सम्राद्‌ 
द्वारा होगी और वह अपने पद से उन्हीं कारणों से हटाया 
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३०० प/रथ+ कथा चैक फलकित ६ क'कड ही पीने 


जा सकेगा जिन कारणों से संघीय न्यायालय का जज 
दृटाया जा सकेगा । 


२--उसकी 'सर्विस' की शर्त' ब नियम सपरिपदु-सम्राट द्वारा 
निर्धारित किये जॉयगे; जब वह अपने पद का त्याग कर 
देगा तो उसके बाद सम्राट की सर्विस में--भारत में--बह 
किसी भी पद्‌ पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा । 


को विश के काये वही होंगे जो कोंसिल-आउडेर द्वारा 

औनरित किये जाँयगे। संघीय उयवस्थापिका-सभा अपने 
क़ानून ( 6४ ) द्वारा इन कार्यों में परिवततंन कर सकेगी। 
किन्तु ऐसा बिल्न गवनर-जनरल की पूव आज्ञा से ही पेश 
किया जा सकेगा । 


पर सा 


अध्याय १० 
आर्थिक योजना 
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१--व्यापारिक भेद-भाव 


भारतीय-लोकमत विदेशी राजनीतिक नियंत्रण के प्रति 
अधिक संबेदन-शील है अतः भारत में राजनीतिक-आन्दोलन 
ही अधिक आकषक है। भारतीय आर्थिक स्वराज्य के लिए 
अभी तक ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया है जिससे यह समस्या 
भारतीय-लोकमत के लिए अधिक आकषक वन जाय | भारत 
राजनीतिक दृष्टि से पराधीन तो हे ही परंतु वह आधिक दृष्टि 
से भी सवेथा परतंत्र हे। हमारा ध्यान इस आर्थिक परतंत्रता 
के नाश करने की ओर बहुत कम जाता हे जो नहीं के बराबर 
है। सत्य तो यह है कि भारत में अभी कोई उपयोगी आर्थिक 
योजना तेयार ही नहीं की गयी। भारत में प्रान्तीय स्वराज्य 
की स्थापना हो गयी ल्‍हे और संध की स्थापना के लिए भी 
प्रयत्न किया जा रहा है। क्या यह निस्संदेह कहा जा सकता 
है कि भारतीमझ जनता आन्‍्तीय स्वयाज्यां के अधीन पहले से 
अधिक सुखी है या संघ की स्थापना के बाद भारत-भूमि के 


निवासी आज की अपेज्ञा कहीं अधिक«सुखी हो सकेंगे। राष्ट्र- 
* १६ 
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वादी नेता इस बात पर जार देते हैं कि भारत की स्वाधीनता 
का अभिप्राय है देश की ग़रीबी, आर्थिक पराघीनता और बढती 
हुयी बेकारी का सबनाश; जनता; यथेष्ट मात्रा में भोजन एवं 
वस्त्र उपलब्ध करती हुयी सांसारिक - भौतिक ओर आध्यात्मिक 
सुख ओर शान्ति प्राप्त कर सके । जब तक जनता को पेट भरने 
के लिए स्वास्थ्य-बद्धक अन्नन भिले, शरीर-रक्ता के लिए वस्त्र 
ने मिले, सानसिक और आत्मिक विकास एवं उत्कष के लिए 
” व्यश्यक शिक्षानदीज्ञा न मिले--निज संस्कृति और सभ्यता 
के लाभ लग, « उठा सक्रे, तब तक जनता के लिए राजनीतिक स्व- 
राज्य का कोई मूल्य नहीं। यह उसी समय हो सकता है. जबकि 
भारत का शासन वास्तविक लाकतंत्र एवं स्वराज्य क सिद्धान्तों 
के आधार पर हा । शासन जनता का, जनता के लिए और 
जनता द्वारा हो । 

भारत ओधोगिक और व्यापारिक दृष्टि से संसार में सबसे 
पिछड़ा देश है । यहाँ छृपि ही प्रमुख व्यवसाय है । परंतु सर- 
कार ने इसके सुधार के लिए अभी तक कोई यथरेष्ट प्रयत्न नहीं 
किया । भारत की परिस्थिति का विश्लेपण किया जाय तो हम 
इस परिणाम पर पहुँचगे कि भारत में बढ़ती हुयी शिक्षितों में 
बेकारी किसानों और मजदूरों की दुदशा, राजनीतिक-क्षोभ 
ओर अशान्ति के मुख्य कारण हैं |) 


मान्टस्थून्वस्प्रफाड-रिपाट में उयापारिक-भद-भाव ((/ए॥07- 
(ता तएएा00॥) के संबंध में. जा सिफारिशें की गयीं 


कि 987 70४2 900॥878/8 8700]0 70 ६0 793 0 प्र ७॥7 
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& आर्थिक योजना & २४७३ 





थीं, वे संयुक्त-पालिंमेंटरी-कमेटी-रिपोटे की शिफारिशों से 
कहीं अधिक उत्तम हैं। मोन्‍्टेग्यू-वेम्सफोर्ड-रिपोर्ट में लिखा है 
“इससे बदकर और किसी विश्वास से इंग्लेंड और भारत के 
श्र छ-संबंध खतरे में नहीं पड़ सकते हैं कि व्यापार पत्त में 
भारतीय आशिक नीति ग्रेट ब्रिटेन के हाइटहाल# द्वारा निर्धा- 
रित की जाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार का 
विश्वास इस समय मोजूद है । भविष्य में इसके लिए कोई . 
स्थान नहीं मिलना चाहिये यह भी बिलकुल स्पष्ट है |” 

सर तेजबहादुर स्त्‌ के विचार--सर तेजबहादुर सप्रू ने 
संयुक्त-पालिंमेंटरी-कमेटी के लिए अपने आवेदन-पत्र में यह मांग 
प्रस्तुत की कि नवीन शासन-विधान के अन्तगत इस आ्िक पर- 
स्परा को और भी अधिक व्यापक कर दिया जाय । इस विषय में 
भारत-मंत्री को भारतीय5यवस्थादिका सभा के निणयों में हस्तक्षेप 
न करने दिया जाय । सर सप्मू ने यह आग्रह किया कि इस संबंध 
में सन्‍्देह के लिए कोई गुंजाइश न होनी चाहिये कि संघीय व्यव- 
स्थापिका सभा को पूरा आर्थिक स्वराज्य दे दिया जाय | 


गवरनेर-जनरल और गवनर का विशेष उत्तरदायित-- 
शासन-विधान की धारा १२ के अनुसार गवनर-जनरल और धारा 
४२ के अनुसार गवनर का यह “विशेष उत्तरदायित्व होगा कि 
वे भारत में इंगलेड या ब्रह्मा के माल के साथ भेद-पूर्ण-व्यवहार 
पर रोक लगा दें । संयुक्त-पार्लतिमेंटरी-कमेटी-रिपोर्ट में 
लिखा हैः--* 


& 'श्वेत-भवना ( जश्ञ४6० पस्&! ) स्ेश्रमिप्राय त्रिटिश-सरकार 
के भारत-मंत्री से है । 
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“हम यह सिफ्रा रिश करते हैं कि गवर्नर-जनरल के लिए शास- 
नादेश-पत्र में उसे स्पष्ट ओर पूण आदेश दिया जाय । यह बिल: 
कुल स्पष्ट कर देना चाहिये कि गवनर-जनरल क विशेष उत्तर- 
दायित्यों का यह आशय नहीं है कि इसका सरकार और भार- 
तीय व्यवस्थापिका सभा की निज आर्थिक नीति निर्माण 
कमता पर काई प्रभाव पड़ेगा | उनको इगलंड या दूसरे देशों के 
साथ पारस्परिक टरिफ़ रियायतें प्राप्त करने की पूरी आज़ादी 
किशिओर गवनर-जनरल का यह कत्तेव्य होगा कि वह टेरिफ़ 
नीति, ससे फ्रीता, या टैरिफ व्यवस्था में सिफ उसी समय हस्तक्षेप 
करे जब कि उसकी सम्मति में प्रस्तावित यथा विचाराधीन नीति 
का मन्तव्य इंगलेंड और भारत के बीच व्यापार के संबंध में ऐसी 
बाधाएं उपस्थित कर ना हां जिनसे भारत का आशिक हित-साधन 
तो न हो किन्तु इगलड के हित्तों का हानि पहुँचे ।” 


दो प्रकार के भेद-भाव--पार्लिमैंटरी-फमेटी-रिपोर्ट में यह 
लिखा है कि भेद-भाव दो प्रकार के हो सकते हैं । (१) प्रबंधा- 
त्मक भेद भाव और ( २ ) व्यवस्थापक भेदभाव । 
प्रबंधात्मक भेद-भाव---प्र नंवात्गक ( 0॥॥8॥000५४0 
[)80॥॥0) ) भेद-साव क्या दे ९ रिपोर्ट में इसको 
परिभाषा नहीं दी गयी है। प्रबंधात्मक भेद-भाव का निश्चय 
गवनर-जनग्ल की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। थदि मंत्री 
किसी ऐसे कार्य का प्रस्ताव करें कि जिसके कारण गवनेर- 
जनरल को हस्तक्षेप कश्सा पड़े ओर यदि आवश्यकता हो तो या 
तो मंत्रियों की सम्मति को अस्वीकार करे या अपने विशेष अधि- 
कार का प्रयोग करे। श्रीयुत ( श्रथ जस्टिस ) एस, आर, जथकर 
का यह कथन है कि--- * 
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प्रबंधात्मक भेद भाव संबंधी धाराओं के अन्तर्गत किसी भी 
ब्रिटिश निर्माता ( !४७४र्पा8८पघ८०० ) को ग्रह अधिकार होगा 
( जिसका टेन्डर भारतीय निर्माता के टेन्डर से १०० पौंड कम 
होगा ) कि यदि गवनेर-जनरल या गवनर अपने विशेष उत्तर- 
दायित्व का प्रयोग न करें तो भी प्रबंधात्मक भेद-भाव के आधार 
पर संघीय न्यायात्य में न्याय की प्राथना करे । इस प्रकार की 
धारायें न केवल भारत में भारतवासियों के औद्योगिक हितों के 
विरुद्ध हैं किन्तु भारत में ब्रिटिश हितों के लिए भी ३“: 
इसमें व्यापारिक समानाधिकार का प्रश्न ही पेदा नहीं होता । 
किसी भी दशा में धनिकत और ओद्योगिक दृष्टि से शक्तिशाली 
इड्नलेंड जैसे देश और रारीब व पिश्ड़े भारतु जैसे देश के बीच 
में उयापारिक समानाधिक्रार ( 7230970०॥ ) की बात कपट है; 
ओर प्रबंधात्मक भेद-भाव के संबंध में तो व्यापारिक समाना- 
घधिकार सारहीन कथन है। कल्पना कीजिये -ब्रिटिश रेल के 
लिए कोई 'आडेर' है जिसका सतलब है. १०००० ब्रिटिश मज- 
दूरों के लिए काम; क्या इंगलेंड में कोई रेलवे कम्पनी, साव- 
जनिक संस्था या सरकार जमनी या कनाड! में केवल इसलिये 
“आडर' देगी कि जन या कनाडा का 'टेन्डर' ब्रिटिश 'टेन्डर' 
से १०० पोंड कम है ? क्‍या वह भारत में भारतीय निर्माता के 
उंस टेन्डर को मंजूर करेगी जो ब्रिटिश टेन्डर से १०० पौंड 
कम है ।” & 


व्यवस्थापक-भेद-भाव--( ,०२१४७६ए७ [)007779607) 
का तांत्पय यह है कि गवनर-जनरत या गवनेर ऐसे बिल या 


>बनक “की ननभत-पनान लानत नाना नाग लगाम भनिगा।दणए गति ना * तननिनाननीनिनी+ “कि सनिनानि “घाट ल आना ल्‍आनिलभ बजे 
3 -सकककन्‍लन ४ >कपपनलकलकन+नकन-+ >> मपक 3 लक अप 8८ -« कर +वमन पककल-मननतीकनम न फल 2 ककया गगन अनियन- + जन «८ “प “जननी शक “कलनाओ+ सथन 23 -पक पककलनीण- नमन तक न ++ मिलनी सन नकनन+सिकनननननन सन जमनननननन नमन २०७५७+++.५०७ « 


कि आफ, चेंबएकोएक78 फ 007%शड्ठीपाश व. 9. 0. पै०ए076 
“9०. ॥]] ( 984 ) 
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प्रस्ताव को असेम्वली में प्रस्तुत करने की आज्ञा न देगा जो 
उसकी सम्मति में भेद-भाव सूचक होगा। इस प्रकार गवनर 
या गवर्तर-जनरल को व्यापार-्षेत्र में हस्तक्षेप करने का विशे 
घपाधिकार प्रदान करक, वास्तव में, भारतीय व्यापार-वाणिज्य के 
साथ विश्वास-बात किया गया है। भारतीय लोकमत भारतीय- 
व्यापार की रक्षा के लिए संरक्षण के पक्ष में है । 

यह तो सत्य है.कि स्वदेश के व्यापार-वारिज्य की उन्नति के 
'जिकूआएरतीय व्यवस्थापिका सभा ओर भारतीय-शासन को ऐसे 
नियम, क़ॉयून निर्माण करने और काय करने पड़ेंगे जिनसे विदेशी 
पूंजी या व्यापार की अपेक्षा भारतीय पूंत्री ओर व्यापार की 
उन्नति हांगी। इंगलड ओऔर +त्रिश्शि-साय्राज्य के अन्तगत उपनति 
वेशों में श्राज पर्यन्त ऐसे क़ानून ( [50७ ) प्रचलित हैं. जिनके 
कारण जिटिश उपनिवेश भारत ओर भारतीय नागरिकों था 
प्रवासी भारतीयों के साथ व्यापार-च्ेत्र में सेद-भाव का व्यवद्दार 
करते हैं । दक्षिणी-पूर्ती-अफ्रीका, जंजीवार और कनाडा में तो 
भारतीय व्यागरियों के लिए अतिबन्धात्मक क़ानून बड़े भयंकर 
रूप में इस समय प्रचलित हैं.। 


भारत में ब्रिटिश नागरिकों के अधिकार--शासन-विधान 
की धारा १११ के अनुसार ईं गलेंड में रहने वाले ब्रिटिश नाग- 
रिकों के लिए वह भारतीय संघीय्र-क्रानून था ग्रान्तीय फ़ानूम प्रपुक्त 
न होगा जो ब्रिटिश भारत में उनके प्रवेशाधिकार ( शिंड्री॥ ० 
]77॥79 ) के लिए प्रतिबंधकारी हो या उन पर जन्‍म, स्थान, 
जाति, धरम, निवास इत्यादि के कारण यात्रा, निवास, सम्पत्ति 
प्राप्त करने, सरकारी पद-अहण करने या ब्यापार, व्यवसाय आदि 
के संबंध में प्रतिबंधकारी हो । 
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२5 का बाल 


+ 
प्रक ैपलीपकी जी: #ड 


ब्रिटिश कम्पनी पर अधिक कर न लगाया जायगां-- 
ज्ञारा ११४ के अनुसार कोई ऐसा क्रानून जा. इंगलड या त्रह्मा में 
निर्मित कम्पनी पर ब्रिटिश भारत में निर्मित कम्पनी से अधिक 
कर लगाने का विधान करेगा, तो वह कर अवेध होगा; जो 
ब्रिटिश कम्पनियाँ इंगलंड सें बनायी गयी होंगी और भारत में 
व्यापार करंगी, तो यह समझा जायगा कि उन कम्पनियों ने 
भारतीय-क़ानून की उन धाराओं के अनुसार काय किया है जो 
कम्पनी के डायरेक्टरों, हिस्सेदारों, एजेंट ओर कमेचाडियों के 
धर्म, निवास, भाषा, जन्म स्थान आदि के संबंध में होंगी। इंगलंड 
में निर्मित त्रिटिश-कम्पनी को, जो भारत में व्यापार करेगी 
बिटिश भारत में निर्मित कम्पनी के समान दी संघ या प्रान्त से 
आर्थिक सहायता ( 57४»ं4०8 ) मिलेगी । जो जल-यान इंगलेंड 
में रजिष्टी किये जायेंगे उनके संबंध में भी कोई भेद-भाव-सूचक 
व्यवहार नहीं किया जायगा | ब्रिटिश भारत ओर इंगलड के 
डाक्टरों को भारत या इंगलेंड में डाक्टरी करने के समाना 
धिकार हैं। 
परम्पणा द्वारा व्यापारिक समानाधिकार प्राप्ति का 
अधिकार--शासन-विधान की धारा ११८ ने परम्परा स्थापित 
करने के लिए अधिकार दिया है। यदि संघ की स्थापना के 
बाद बत्रिटिश-सरकार ओर संघीय-सरकार के बीच में एक ऐसी 
परम्परा ( (००४४४०४०॥ ) स्थापित हो जाय कि जिसके अनुसार 
ब्रिटिश नागूरिकों, कम्पनियों, जहाजों आईदि ओर मारतीय नाग- 
रिकों, कम्पतियों व जहाज़ों को एक दूसरे प्रदेश में व्यापारिक 
समानाधिकार प्राप्त हो जाय तो कॉंसिल-आडेर द्वारा यह घोषणा 


का गम इुब् 


की जा सकेगी कि भेद-भाव-संबंधी धाराओं का प्रयोग नहीं किया 
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जायगा। इसमें तनिक भी सन्दह नहीं कि शासन-विधान की 
व्यापारिक घाराएं भारतीय हितों भारतीय व्यापार, उद्योग- 
घंधों क॑ लिए सबसे अधिक हानिकर हैं। सर फ़ीसज सेठाना 
ने, जो' लिबरल-दुन के प्रसिद्ध राजनीतिश्न है, ' बड़े दुःख पूण 
शब्दों में लिखा है द 


“कहा जाता है कि हमें शासन-सुधार दिये गये हैं; किन्तु 
योजना इतनी अधिक प्रतिक्रियावादी है कि जिसके कारण त्रिटिश 
ज्थ+सआवना एवं निष्पक्षता में हमारी वह श्रद्धा नहीं रही जो 
पहले किसे समय में थी ।'& 


२--मारत की रिज़ब-बेंक 


रिज़वे-बंक की स्थापना--संघ में आधिक उत्तरदायित्व 
की आवश्यकता को आज से तीन बे पृथ अनुभव की गयी 
थी | यह विचार किया गया था कि “प्रथम संघीय-मंत्रि-मंडल 
के निर्माण से पृष एक रशिजिव-बक की स्थापना भारतीय व्यव- 
स्थापिका सभा द्वारा हो जानी चाहिये ज्ञों राजनीतिक प्रभाव से 
उन्मुक्त हो । ओर संघ की स्थापना से पृ सफलतापृर्वेक अपना 
काय भी करने लगे; बक को मुद्रा और विनिमय का प्रबंध सौंपा 
जायगा ।” सन्‌ १६३३ के दिसम्बर मास में, भारत-मंत्री द्वारा 
नियुक्त रिजवे-बक कमेटी की सिफ्रारिशों के आधार पर एक बिल 
भारतीय केन्द्रिय असंम्बली में पेश किया गया, जो स्वीकृत हो 


अरिरिरिलकाकाक्ञ]॥( ३०१० 5 


कि पर06 0० 00, जछिंए ए70986 0. 80879 ॥ 
87009 ल्‍7 (06 फ्रजतेपष00 +ी०श60ए फ०७-०-४३7०॥ 4088, 
7988० 984. ह॒ 
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गया । यह रिजव बक क़ानून ( १६३४ ) के नास से असिद्ध हे । 
१ अग्रेल सन्‌ १६३४ से बंक का काय प्रारम्भ होंगया । 


बक का संघठन और उसके कार्य--र्जवे-बेंक के कार्य 
हैं बंक नोट प्रचलित करने की व्यवस्था करना और ब्रिटिश भारत 
में धन-संबंधी स्थिरता को क्रायम रखने के लिए धन सुरक्षित 
रखना । मुद्रा-नि्माण का काय भी बक के अधीन हे । बेंक की 
प्रारम्भिक हिस्से की पूंजी ५ करोड़ रुपये है जो १००) के हिस्सों 
में बॉँट की गयी है। बम्बई, कलकत्ता, देहली, मद्रास व॑ रंगून 
में हिस्पेदारों के प्रथर-प्रथर रजिस्टर रखे जाते हैं । रिजवे-बंक 
का साधारण निरीक्षण व संचालन डायरंक्टरों के केन्द्रिय-बो्डे 
( (/३778] ॥80800 0 ])7806078 ) के अग्नीन हे । इस बाड़े 
में निम्नलिखित सम्मिलित हैं । 


१ गबनर ! सपरिषद्-गवनेर-जनरल द्वारा £ साल के 
५ र 
२ डिप्टी-गवनर लिए नियुक्ति | 
४ डायरक्टर--सपरिषद्-गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त । 
८ डायरेक्टर--हिस्सेदारों की ओर से निवाचित | 
मनानी 
१ सरकारी-कमंचारी--सप, रेषदू-गवन र-जनरल्न द्वारा त्‌)ः 





१६ योग 





व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य बक के डायरेक्टर नहीं बन 
सकते । बंक का एक आफिस लन्दन में हे | 
गवनर-जनरल के अधिकार--शासन-विधान की धारा 


१४२ के अनुसार गवर्नेर-जनरल को निम्न लिखित मामलों में 
स्वेच्छा-पूणण अधिकार का प्रयोग करने का विधान है :-- 


२४० . ५ नवीन भारतीय शासन-विधान ४ 


ऑल्शककान (5/7 तो काश ३४० ३/भनाले (कक का आह कएआभक१+क3०१५५/सप्राएधक 


(१ ) रिजव-बक के गवनर, डिप्टी गवनर की नियुक्ति व 
पदच्युति; उनके काय-काल का निधोरण; उनके वेतन-ब्ृतियों की 
स्वीकृति। (२) बक के लिए स्थानापन्न गवनर या डिप्दी गब- 
मर की नियुक्ति । (३) बकके संनन्‍्टलबाड को स्थगित ( ४प४- 
"भाव ) करना । (४ ) बक के ऋण की अदायगी । 


डायरेक्टरों की नियक्षियाँ करते समय गबनंर-जनरल अपने 
“ड्यक्तिगत निणुय का प्रयोग करेगा । 
फ 


मुद्राध्यवस्था संबंधी बिलों के लिए पूव॑ स्वीकृति “>घारा 
१४३ के अनुसार संवीय व्यवस्थापिका-सभा ओं में गवनेर-जनरल 
की स्तेच्छापूत्र + पृत्र-स्थीकृति के बिया काई ऐसा बिल या संशो 
धन प्रस्तुत नहीं क्रिया जायगा जिसका उदश रिजव बक के 
विधान व कार्यों में परिवतन करना हो था जो संघ कमुद्राया 
सिकक पर प्रभाव डालेगा। इस प्रकार रितव बक को अथ-मंत्री 
के काय-क्षेत्र से बाहर रखने का प्रयत्न किया गया है। संघीय 
अथ मंत्री देश की मुद्रा और विनिमय के संबंध में कोई नीति- 
निर्माण नहीं कर सक्रेगा | इसमें तनिक भी सम्देह नहीं कि देश 
की मुद्रा-नीति और विनिमय-नीति का आथिक दशा से घनिष्छ 
संबंध है । शासन-विधान ने इन दोनों को 'राजनीतिक प्रभाष' से 
अलग रखकर, वास्तव में, अथ-मंत्री को मुद्रा ओर विनिमभय- 
नीति के संबंब में अनुत्तरदायी बना दिया है । सं युक्त-पालिमटरी 
कमेटी के मजदूर सदस्यों ने इस नीति का घोर विरोध किया 
ओर इस बात पर ज़ोर दिया कि “रिजब बक की स्थापना में 
जो घारणा # नाम कर रही है, उससे हम सहमत नहीं हैं । 


हम वीक आप ७ 


# यह धारणा कि बेंइ राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो । 
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“हमारा विचार यह है कि साख और मुद्रा-नीति के संबंध 
में निश्वय समाज के अत्यन्त महत्वपूर्ण हित हैं । उसका निर्माण 
हिस्सेदारों द्वारा न होना चाहिये जिनके व्यक्तिगत हित राज्य की 
कुशलता के साथ *< खा सकते | किन्तु सरकार का उस 
पर प्रभाव होना चाहिये। “ किसी भी दशा में यह तो स्पष्ट कर 
देना चाहिये कि भारत की मुद्रा व साख संबंधी नीति उसकी 
आवश्यकतानुसार ही निश्चय की जायगी--विदेशी साहूकारों 
ओर बाहरी आर्थिक हितों के अनुसार नहीं ।” 

किन्तु यह प्रकट रहस्य है कि नीति को कार्योन्बित करते 
समय इंगलंड के महाजनों ओर पूँजी-पतियों के हितों का पूरा 
ध्यान रक्खा जायगा । यह्‌ स्थिति वास्तव में बुड़ी विकट है । 


३-- संघीय रेलवे अ्रधिकारी' # 


'संघीय-रेलवे-अधिकारी' का संगठन--भारतीय शासन- 
विधान परिशिष्ट ८ के अनुसार संघीय रेलवे अधिकारी” ( #९१४- 
78] हि [ए७ए 0४079 ) एक संस्था होगी जो स्वयं अपनी 
ओर से नालिश कर सकेगी या उसके विरुद्ध नालिश की जा 
सकेगी । इसमें ७ सदस्य होंगे जिनकी नियुक्तियाँ गवनेर-जनरल 
द्वारा होंगी। प्रथम सदस्यों में से ३ सदस्य तीन वर्ष के लिए 
नियुक्त किये जायेंगे ओर इनमें से प्रत्येक सदस्य पुनः ३े या ४ 
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$9 'संबीय रेजवे अधिकारी! ( 64078] 'दिक्वो फ़ए 2एा- 
0०79 ) संघ की एक प्रमुख संस्था है। यह वत्त मान 'रिल्वे बोर्ड” की 
उत्तराधिक्ारिणी है । हम भविष्य में 'संधीय रेज़वे अधिकारी' के द्विए 
केवल्ल अधिकारी' शब्द का प्रयोग करेंगे। 
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साल के लिए नियुक्त किया जा सकगा। दूसरे सदस्य ५ बष के 
लिए नियुक्त किये जायेंगे ओर उसकी समाप्ति पर पुनः ५ साल 
तक के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे। गवरनेर-जनरल अपने 
व्यक्तिगत निणंय से किसी भी सदस्य को अयोग्य होने के कारण 
पद से हटा देगा । 

सदस्यों की योग्यता--(ेज्ञबे अधिकारी' के सदस्य निम्न 

«लिखित व्यक्ति हो सकेंगेः-- 
(१ ),बह व्यक्ति जिन्हें व्यापार, उद्योग, कृषि, राजस्व और 

शासम-प्रबंध का अनुभव हो; या 

(२ ) विगत १२ महीनों में या इस समय जो व्यक्ति-- 

(॥) संघीय या प्रान्तीय असेम्बली-कॉसिल का सदस्य हो; या, 

(॥ ) सम्राट की सर्विस में रहा हो; या, 

(॥ ) भारत में रेलवे अफसर रहा हो । 


रेलवे अधिकारी के अधितेशन--रेज़्बे अधिकारी का 

प्रत्येक कार्य एवं प्रश्न का निशय उसके अधिवेशन में बहुमत से 

किया जायगा । ऐसे अधिवेशन में गवरनर-जनरल द्वारा भेजा गया 
सिनिधि भी भाग ले सकेगा; परन्तु राय नहीं देगा । 


“चीफ़ रेलबे कमिश्नर---'रेलबे-अधिकारी के स्टाफ का 
प्रमुख चीफ रेलबे कमिश्नर कहलायगा । इसकी नियुक्ति 'अधि- 
फारी' से परामशे करने के बाद गवनर-जनरल द्वारा-होगी | यह 
नियुक्ति व्यक्तिगत निणय से की जायगी। चीक-कमिश्नर की 
सहायता के लिए आथि&>कमिश्नर होगा। चीफ-रेलबे-कमिश्नर 
झधिकारी' और गवनेर-जनरल द्वारा पद से हटाया जा सकेगा 
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रेलवे के संबंध सं कार्य-कारिणी सत्त।--शासन-विधान 
क्री धारा १८१ में लिखा है कि रेलवे के नियमन, रचना-निर्मोण, 


ओर कार्यों के संबंध में संघ की कार्य-कारिणी-सत्ता का प्रयोग 
संघीय रेलवे अधिकारी' द्वारा होगा | 


रेलवे अधिकारी' के सिद्धान्त-- रेलवे अधिकारी' शासन- 
विधान के अन्तर्गत अपने कार्यों का सम्पादन व्यवसाय के 
सिद्धान्तों के आधार पर करेगा। वह कृषि, उद्योग; व्यापार &ः 
ओर जनता के हितों का ध्यान रकखेगा। वह रेलवे की आय में 
ही अपना खच पूरा करने का प्रयत्न करेंगा। इन कार्यों के 
करने में नीति के प्रश्नों क् संबंध में उसे संघीय सरकार के 
देशों के अनुसार काय करना होगा । यहि किसी प्रश्न पर 
संघीय सरकार और अधिकारी में विवाद हों ओर यह निश्चय 
न हो सके कि अमुक प्रश्त नीति का प्रश्न है या नहीं तो गवर्नर- 
जनरल का स्वेच्छापूवंक निणंय अन्तिम होगा । 


गपनर- जनरल के आधकार--शासन-विधान को गव- 
भेर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों संबंधी धाराएं और उसके 
उन कार्यों संबंधी धाराएँ जिन्हें वह स्वेच्छा या व्यक्तिगत-निणुय 
से करेगा उन मामलों के संबंध में भी प्रयोग में लायी जाँयगीं 
जो अधिकारी को सौंप दिये गये हैं | गवनर-जनरल अपने व्यक्ति 
गत-निणेय से संघीय सरकार ओर अधिकारी के पारस्परिक 
संबंधों से उत्पन्न काय के संचालन के लिए नियम बनायगा ! 


परेलवे अधिकारी' का राजस्व--रेलवे अधिकारी' एक 
“फुंड' की स्थापना करेगा, और उसका नियंत्रण भी अधिकारी 
के अधीन होगा। यह फंड' रेलवे फंड के नाम से प्रसिद्ध होगा 
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रेलवे अधिकारी' को जो आय प्राप्त होगी वह फंड में जमा की 
जायगी और जो व्यय हागा वह उस फंड से ही होगा । इसके. 
अतिरिक्त 'अधिकारी' को अपने कमचारियों के लिए एक ग्रथक्‌ 
'प्रोबीडेन्ट फंड' स्थापित करने का भा अधिकार होगा । 





प्रत्येक आर्थिक व सें अधिकारी! की आय निम्न प्रकार 
से खचे की जायगी ४-- 
_. (१) काम करने का खचं। (२) रेलबे के इक़रारनामों 
( (0007७:8 ) के अन्तगंत घन देना । (३) 'पेशन' तथा 
ग्रोबीडेन्ट फंड' के लिए चन्दा | (४ ) रेलवे में सुधार | (४ ) 
संघ को ब्याज के रूप में घन देना । (६) ओर दूसरे उचित स्नच। 


रेलवे अधिकारी को जो लाभ होगा, बह संघीय सरकार द्वारा 
बनायी हुई योजना के अनुसार 'संघर' ओर “अधिकारी' को 
बाँट दिया जायगा | जब तक ऐसी योजना तेयार न होगी तब 
तक अधिकारी' की स्थापना से पृष जो श्र॒णाल्री जारी थी 
उसके अनुसार लाभ का बटवारा किया जायगा। जो घन संघ 
के हिस्से में आयगा, वह उसकी आय मानी जायगी। संघ 
'ेलवे-अधिकारी” के लिए धन देगा; किन्तु यह घन बजढ में 
खर्चे की मद में दिखतलाया जाथगा । 


रेलवे अधिकारी के कत्तेंव्य “ रलवे अधिकारी” पर संघ 
का ऋण वह होगा, जो समभौते से तय किया जायगा; यदि सम- 
भोता न होगा तो गवनर-जनग्ल द्वारा स्वेच्छा से ज्ञो घन तय 
किया जायगा; वह संघ को दिया जायगा । किन्तु इसका श्र्थ यह' 
नहीं है कि 'अधिकारी' संघ को मूलघन ( [0॥०])४॥ 70009 ) 
कस करने के लिए घन अदा न करेगा। संघ की आय में से संघ * 
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द्वारा जो धन रेलवे के कर्ज, क्षति-पूर्ति खर्चा आदि के संबंध में 
दिया जायगा, वह संघ को वापस दे दिया जायगा । 


रेलबे-पुलिस--रेलबे 'अधिकारी' का यह कत्तेव्य होगा कि 
वह उन प्रान्तों या संघीय देशी राज्यों को संघीय रेलवे में नियुक्त: 
पुलिस के व्यय को अदा करे, जो उन्होंने व्यय किया हो; यदि 
इस संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होगा तो उसका निर्णय गबनेर- 
जनरल स्वेच्छा से करेगा। 

आय-व्यय का निरीक्षण--रत्नवे के हिसाब का;निरीक्षण॒ 
भारत के आडीटर-जनरल् द्वारा किया जायगा | अधिकारी प्रति- 
वर्ष अपने कार्य तथा हिसाब की रिपोर्ट प्रकाशित करेगा । 


रेलवे-दर-कमेटी--यदि रेलवे अधिकारी' और रेलवे का 
प्रयोग करने वाले या प्रयोंग की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के 
मध्य में दर ( [08॥०३ ) या यात्रा संबंधी सुविधाओं के संबंध में 
विवाद होगा तो गवर्नेर-जनरल समय-समय पर “अधिकारी!” को 
राय देने के लिए रेलवे दर कमेटी नियुक्त करेगा । 


किराये या दर के संबंध में कानून--रेलवे किराये या दर 
के संबंध में कोई भी बिल या संशोधन गवनर-जनरल की सिफ़ा- 
रिश के बिना संघीय व्यवस्थापिका सभा के किसी भी चेम्बर भी 
नहीं रकखा जायगा । 

रेलवे ट्िव्यूनल--एक रेलवे-ट्रिव्यूनल होगा जिसमें एक 
अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे जो गवनर-जनरल द्वारा स्वेच्छा से 
प व्यक्तियों के 'पेनल” ( 7?976! ) में से नियुक्त किये जायगे 
ज़िसकी नियुक्ति भी स्वेच्छा से गवनर-जनरल द्वारा होगी। ट्रिव्यू- 
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मल का अध्यक्ष संघीय-न्यायालय का कोई एक जज होगा जो 
गवनर-जनरल द्वारा चीफ जस्टिस के परामश से नियुक्त फिया 
जायगा | बह ४ वर्ष तक अध्यक्ष रहेगा और उसके बाद वह पुनः 
नियुक्त किया जा सकेगा | यदि जज संघीय-न्यायालय का जज न 
रहेगा, तो वह द्विव्यूनल का अध्यक्ष भी नहीं रहेगा । रेलवे ट्रिव्यू- 
नल उसी अधिकार सीमा के अन्तगत काय करेगा जो उसे शासन 
विधान द्वारा प्रदान की गयी है ओर इस उच्श से वह परिस्थि- 
'तियों के अनुकूल ऐसे “आडर' जारी कर सकेगा जो उसकी अधि- 
कार सीम:+के अनुसार होंगे; जेसे अस्थायी आइडर, श्रध्रिकारी के 
ग्रादेशों व आउडेरों को परिवततन करना, क्षति-पूर्ति, हजौना, 
खर्च की अदायगी के लिए आडर, दस्तावेज को प्रस्तुत करने तथा 
गवाहों की उपस्थिति के लिए आइडर। अधिकारी ओर प्रत्येक 
संघीय राज्य एवं व्यक्ति का यह कत्तव्य होगा कि वह ऐसी आशा 
का पालन करे। कानून के प्रश्न पर रेलवे ट्व्यूनल के निर्णय 
की अपीक्ष संघीय न्‍्यायात्रय में होगी; संघीय न्यायालय में की 
गयी अपील की पुनः अपील नहीं द्वागी । 


आलोचना 


जिस प्रकार भारत में रिजव बेंक की स्थापना करके मुद्रा 
ओर विनिमय को मंत्रि मंडल की धिकार-सीसा से अलग कर 
दिया है, उसी प्रकार संघीय रेलवे श्रधिकारी' की स्थापना का 
तात्पय रेलवे को मंत्रि-मंडल के नियंत्रण से अलग कर देना है । 
रेलवे को राजनीतिक प्रभाव! से प्रथक रखने का मतलब हमारी 
समझ में नहीं आता | क्‍या यह मंत्रि-मंडल को एक सावजनिक 
महत्व के उपयोगी विभाग के प्रति उत्तरदायी बनाना है ? क्‍या 
यह प्रथकरण आधिक दृष्टि से किया गया है ? इन दानों प्रश्नों 
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का उत्तर निषेधात्मक है। विगत जून “में बेजबुड-कमेटी ( रेलवे- 
जॉँच-कमेटी ) की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुईं, उससे यह सिद्ध 
होता है कि रेलवे में इस योजना से कोई विशेष सुधार नहीं 
होगा ओर न लाभ ही होगा । इसमें बिल्कुल भी सन्देह नहीं 
कि भारत में रेलवे-नीति सदेव से भारतीय हितों के विरुद्ध ब्रिटिश 
हितों के संरक्षण की ओर प्रवृत्त रही है। त्रिटिश-सरकार रेलवे 
द्वारा अंगरेज़ों की रोजगारी के प्रश्न को हल करती है; ब्रिटिश 
पूंजी को भारत की रेलवे में लगाकर अंगरेज पूँजीपति भारदर* 
का अथ-शोषण करते हैं । इस समय रेलवे के प्रबंध में. अनेकों 
बुराइयाँ हैं जिनका दूर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । तीसरे 
दज के यात्रियों के लिए हर प्रकार की असुविधाएँ, अधिक 
किराये की दर, स्टोर खरीदने में ब्रिटिश फर्यी के साथ रिया- 
यतें, सर्विस के संबंध में अगरेजु और अधगोरों के साथ विशेष 
रियायतें हैं। ये समस्त सुधार उसी समय संभव हो सकते हैं जब 
कि मंत्रि-मंडल रेलवे-विभाग के प्रति उत्तरदायी हा और संघीय 
व्यवस्थापिका-सभा का उस पर नियंत्रण हो। सन्‌ १६३२ में 
कलकत्ता के एक भारतीय समाचार-पत्र में एक गुप्त-पत्र ( (अ7- 
०पाॉ४० [009 ) छ॒पा था जो श्री बेन्थल ( अब सर एडवड ) ने 
यूरोपियनों की ओर से अधिकारियों तक पहुँचाया था। इसमें यह 
घोषित किया कि जहाँ तक संभव हो रेलवे ओर बन्दरगाह 
राजनीतिक प्रभाव से अल्लग कर दिये जाय ओर स्वतंत्र क़ानूनी 
रेलवे बोर्ड स्थापित किया जाय | “भारतीय असेम्बली में सर 
पड़मुखम चेद्टी की अध्यक्षता में इसका घोर विरोध किया गया । 
श्री० वी० दास ने यहाँ तक कहा कि-- 


पृ 
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“ब्रिटिश सरकार ने यह पड़यंत्र सवा है कि भारतीय व्यव- 
स्थापिका-सभा से रलने का नियंत्रण अलग कर दिया जाय।” 
उन्होंने यह चेतावनी दी कि यदि क्रानूनी बोर्ड स्थापित हो 
गया ता “भारतोय उद्यांगों के बन्च पर ब्रिटिश स्टोर स्रीदे 
जायेंगे और सब धन इंगलेंड चला जायगा । स्व॒राज्य के नाम 
पर जनता का प्रत्येक आर्थिक स्वरत्व छीन लिया गया है और 
विदेशियों के हाथों में सोप दिया गया है ।”& 
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अध्याय ११ 
भारत की सेना 





१--भारत में सेना का उद्देश्य 


भारत की सेना ( [)/60883 ० शत ) क संबंध में विचार 
करने से पूव हमें यह जान लेने की आवश्यकता है कि भारत में 
सेना का क्या प्रयोजन है । शासन-विधान (९६३४५ ) की क्षिसी 
भी घारा में सेना के अभिप्राय का विधान नहीं है। किन्तु यह 
सभी स्वीकार करते हैं कि भारत में सेना का अभिप्राय ( १ ) देश 
की बाहरी आक्रमण से रक्षा (२) देश की आन्तरिक शान्ति की 
रक्षा ओर ( ३) ब्रिटिश-साम्राज्य की रक्षा है | इस पिछले उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए सेना को साम्राज्य-संबंधी ( 77]0079) ) विषय 
माना गया हे | भारत में सेना पर नियंत्रण के तीन प्रमुख कारण 
बतलाये जाते हैं; -- 


(१ ) वाह्यम-आक्रमण से रक्ता--भारत की स्थिति ओर दूसरे 
देशों व ब्रिटिश उपनिवेशों से भिन्न है। उसकी उत्तर-पश्चिसी- 
सीमा पर यूरोप व मध्य एशिया की ओर से आक्रमण की आशंका 
'है। इसलिए ज़्सकी रक्ता, उसके देश वासियों के जीवन व सम्पत्ति. 
की रक्षा ओर अन्त में ब्रिटिश-साम्राज्य के हितों की रक्षा के 
लिए यह परमावश्यक है कि भारत में सेज्ञा का नियंत्रण जअिटिश- 
सरकार के अधीन रहे । 
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(२) भारत की आन्तरिक-रक्षा के लिए भी जिटिश-सेना की 
आवश्यकता है। सायमन-क्रमीशन-रिपोट के शब्दों में ब्रिटिश 
सेना “तटस्थ-शानिति की संरक्तिका” ( पका एकता ता 
7७४४० ) है। साम्प्रदायिक उपद्रवों के अवसरों पर ब्रिटिश-सेना 
निष्पक्षता से जनता की रचा करती है । 

( ३ ) ब्रिटिश-सम्राट की ओर से देशी राज्यों के साथ जो 
 सन्धियाँ को गयी हैं उनके अनुसार भी देशी राज्यों की सहायता 
के हतु सेना पर ब्रिटिश नियंत्रण आवश्यक है ।& 


इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि भारत में सना का मुख्य 
अभिप्राय साम्राज्य की रक्ता है। कपीटशन दिव्यूनत' के निशय 
के अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत-सरकार के सेनिक-ठ्यय के 
लिए प्रति बष १४००००० पोंड दती है । हाल में भारत में 
बिटिश घुद्सवार और पेदल सेना के यंत्रीकर ण के लिए ब्रिटिश- 
सरकार ने ६००००० पौंड भाग्त-सरकार को दिये हैं जो आगामी 
तीन वर्षों में ठय्य किये जॉयगे। भारतीय लोकमत हमेशा इस 
विशाल सैनिक व्यय का विशेधी ग्हा है जो साम्राज्य की रक्षा के 
लिए भारत-पर लादा जाता रहा है । 


सेना पर भारतीय नियंत्रण आवश्यक है --उत्तरदायी: 
शासन या ओपनिवेशिक-स्त्रगज्य की सबसे प्रमुख विशेषता है 
स्वदेश की रक्षा पर शासन का पूरा निर्यत्रगा | यदि शासन का 
सेना पर नियंत्रण न हो, तो वह' उत्तरदायी नहीं हा सकता । 
सेना पर नियंत्रण के बिना स्वशज्य माया है। अिटिश साम्राज्या- 
न्‍्तर्गत उपजिवेशों की निन्नी सेनाएँ हैं जिन पर बिटिश-पतरकार 
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का नहीं ओपनिवेशिक सरकारों का नियंत्रण है । भारतीय 
शासन-विधान ( सन्‌ १६१६ इ० ) के अनुसार सेना का निय॑- 
त्रण वायसराय की कार्य-कारिणी-सभा (5७०एम४ए७ (४०07०) 
के अधीन है। 'गवनेर-जनरल और सेनाध्यक्ष उसके सदस्य होते हैं 
इस कोंसिल में तीन भारतीय सदस्य हैं। परन्तु सेना का प्रबंध 
गवनर-जनरल के हाथों में हैे। कॉंसिल के सदस्य सेनिक नीति 
व प्रश्नों पर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। ओर -उनसे परामश भी 
लिया जाता है । परन्तु नवीन-विधान की संघ-योजन७ने सेना 
का मंत्रि-संडल के काय-क्षेत्र से अलग कर उसे सुरक्षित विषय' 
बनाकर गवनर-जनरल के अधीन कर दिया है । यह स्थिति पहले 
की अपेक्षा ओर भी असन्‍्तोषप्रद हे। «७० 


२---व्रिटिश-मार त प्रतिनिधि-मणडल के प्रस्ताव 


बत्रिटिश-भारत प्रतिनिधि-मंडल ( छिलम्नं5॥ वएतां॥ ॥088- 
४५४०४ ) ने भारत में सेना के संबंध में जो प्रस्ताव किये थे; वे 
यद्यपि अत्यन्त सामान्य और बहुत ही मॉडरेट' हैं तथापि 
संयुक्त-पार्त्मिंटरी कमेटी ने उनमें से एक भी अस्ताव स्वीकार 
नहीं किया। 


प्रतिनिधि मंडल ने जो प्रस्ताव किये थे वे निम्न प्रकार हैंः-- 

(१) साम्राज्य की सेना-समिति ( [77967४ं8] १)/0768 
(/0707768 ) के ढंग पर भारत सें भी क्वानूनी भारतीय सेना- 
समिति” की स्थापना की जाय । (२) गवनर-जनरल का वह 
कोंसलर, जिसके अधीन सेना-विभाग ( 2098767067960 0 
१०(७००० ) हो, गैर-सरकारी भारतीय होना चाहिये; ओर विशेष 
रूप से वह व्यवस्थापिका-सभा का निर्वाचित सदस्य या देशी 
राज्य का प्रतिनिधि हो । ( ३) इस समय अथ-सदस्य ओर अथ 
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विभाग का सेना पर जो नियंत्रण है, वह वैसा ही रक्खा जाय | 
(४) सेनिक नीति एवं सेना-बजट संबंधी समस्त प्रश्नों पर 
सम्पूंण मंत्रि-्मंडल द्वारा विचार क्रिया जाय । मत-भेद के समय 
गवमर-जनरल का नियंत्रण अन्तिम होगा । 


३--सेना का भारतीय-ऋरण 


भारत में सेना के भारतीय-करण ( [70॥/09 80707 ) की 
समस्या सबसे विकट है। भारतीय लोकमत भारतीय-कग्ण के 
लिए अनेक दशाब्दियों से आन्दोलन कर रहा है। परन्तु 
हस दिशा में अभी काई प्रगति नहीं हुई। इस समस्या पर तीन 
हृषिट-बिन्दुओं से-निचार किया जा सकता है-- 


(१) भारत में सेना पर नियंत्रण; अर्थात भारत में सेना 
पर प्रबंध तथा नीति-संबंधी नियंत्रण भारतवासियों के हाथों में 
हो। (२) त्रिटिश-अफ़सरों के स्थान में भारतीय अफसरों की 
नियुक्ति की आय । (३) त्रिटिश सेना के स्थान में भारतीय , 
सेना रकखी जाय। 


सेना पर भारतीय नियंत्रश---भारत में सेना के प्रबंध 
एवं नीति पर संघीय-सरकार का निर्यंत्रण होना चाहिये | इसका 
तात्पय यह है कि सेना-संबंधी समस्त नियुक्तियाँ ( सेनाध्यक्ष से 
लेकर सैनिक तक ) भारतीय सरकार के हाथों में हो । स्थल-सेना, 
जल-सेना, आकाश-सेना सभी भारतीय सरकार के अधीन हों | 
सेना-विभाग के साथ बेदेशिक विभाग का घनिष्ठ संबंध है | अतः 
यह विभाग भी सेना-विभाग के साथ भारत-सरकार के अधीन 
 द्वोना चाहिये। सन्‌ १०१८ ३० से पूर्व भारतवासियों को त्रिटिश* 
शाज्ञा के कसीशन' ( 8१% (7077778807॥) ) पर नियुक्त नहीं 
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किया जाता था । सन्‌ १६१७-१८ से वायसराय के कमीशन पर 

*नियुक्तियाँ की जाने लगीं; परन्तु इन पिछले अफ़सरों का पद 
( (0[78१8-007शांडड०7 ) कू अफसरों के पद से नीचा था । 
जब ( 5904॥४४४ ) के ब्रिटिश रायल् मिलिद्री कालेज में कुछ 
स्थान भारतबासियों के लिए सुरक्षित कर दिये गये, तब भारतीय 
अफसरों की नियुक्ति भी राजा के कमीशन ( सिा9!8 0०शायां- 
8907 ) द्वारा 'होने लगी। सन्‌ १६२१ में असेम्बली में इस | 
आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि राजा के कर्मी- 
शन ( हिए8१ 007णांडडं00 ) पर २५% प्रतिशत भारतीय 
अफसर नियुक्त किये जाय । यह प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया. 
गया, परन्‍्तु॥इससे भारतीय-करण में कोड़ें श्रगति नहीं हुई । 
इसी वर्ष ला रीडिंग की सरकार ने एक सेनिक-समिति 
( अप 07ए 'ि8९ुपांएश0९708 (०णाधा॥68 ) नियुक्त को | 
इस कमेटी ने भारतीय असेम्बली के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार 
किया ओर यह शिफ़ारिश की कि प्रति वर्ष भारतवासियों को 
कमीशन' दिये जाँय; उनका अनुपात प्रति बर्ष २३% के अनुसार 
बढ़ा दिया जाय जिससे दश बे में ब्रिटिश ओर भारतीय अफ़- 
सरों की संख्या समान हो जाय | सन १६२२ में सेना के भार- 
तोय-करण के संबंध में एक समिति ( 87860 (000777088 ) 
ओर नियुक्त की गयी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह 
प्रस्ताव किया कि यदि कोई अवांछनीय दुघेटना घटित न हुई तो 
सेना के भारतीय-करण की योजना रे- वर्षों में पूरी हो जायगी । 
सपरिषद्वावनर-जनरल ने इस रिपोर्ट का समथन किया । भार- 
तीय-करण के संबंध में संयुक्त-पालिंमेंटरी-कमेटी ने जो शिफ्ा- 

 रिश की है, वह स्वेथा प्रतिक्रियात्मकब्हे.। रिपोर्ट में लिखा दैः-- 


२६५७ #& नवीन भारतीय शासन-विधान +४* 


अशेकाफलेर 4.44 (०08 #%#-।.. ४ कर्क ॥५७३७७ 


अथोत्‌---हसारी राय में यह असंभव है कि शासन-विधान 
क़ानून या किसी अन्य एक्ट में एक निश्चित काल में सम्पूण« 
भाग्तीय-करण के लिए कोई घारा जोड़ी जाय ।' 


इसी रिपोर्ट में एक दूसरे स्थान पर यह लिखा है कि - हमें 
भारतीय-करण की समस्या का शासन-विधान-संबंधी समस्याओं 
से काई संबंध प्रतीत नहीं हाता । 


इस वाक्य को पढ़कर हमें बड़ा आश्वचय है । जब सेना की 
भारतीय-करण जैसी महत्वपू्ण समस्या का विधान से कोई 
संबंध नहीं तो यह कहना कि सना के बिता स्वराज्य असंभव है 
कहाँ तक प्रासंगिक होगा, यह राजनीतिज्ञ- -त्रिटिश राजनीतिज्ञ - - 
ही जवाब दे सकते है । 


४-सेना का व्यय 


बढ़े दर्भाग्य की बात है कि हमारे सबसे निधन देश में 
सेना पर सबसे अधिक घन व्यव क्रिया जाता है । सैनिक व्यय 
की कमी के लिए प्रति वष बजट के समय प्रस्ताव पास किये 
जाते हैं.। परन्तु इनका काई प्रभाव प्रतीत नहीं हाता | सन्‌ १६१४ 
से पूर्व सेना पर २६ करोड़ रूपय सालाना व्यय हांते थे। यह 
व्यय बढ़कर सन्‌ १६२२-२३ में ६६ करोड़ हो गया। सन्‌ 
१६३२-३३ में यहू व्यय १६ करोड़ हो गया। सन्‌ १६३६-३७ के 
बजट में सेना के लिए ४५ करोड़ ४४ लाख रुपये सुरक्षित 


किये गये । 
के समाप्त के 


परिशेष्ट 


व्यवस्थापक विषय सूची 
नवीन शासन-विधान के अनुसार व्यवस्था संबंधी विषयः 
तीन सृियों में विभाजित किए गये हैं :--- 


१--संघीय व्यवस्थापक सूची 
(१ ) भारत में सम्राट की नाविक, ( जल-सेना ) थल-सेन॥' 
. व आकाश सेना | (२ ) नाविक सेना, थल-सेना व औकाश-सेना' 
संबंधी काये (५४००):४); छावनी का स्वायत्त-शासन, छावनी में 
जन-निवास की व्यवस्था, ब्रिटिश भारत में छावनियों का सीमा 
निर्धारण । ( ३ ) बेदेशिक विषय; दूसरे देशों के साथ सममौतों, 
की स्वीकृति, ( 7776/8000/0 ) जिसमें अभियुक्त व अपराधियों: 
का ब्रिटिश-साम्राज्य के उपनिवेशों को सॉंपना भी सम्मलित है । 
(४ ) ईसाई धर्म-संबंधी विषय | ( ५ ) मुद्रा-विनिमय। ( ६ ) संघ 
का राष्ट्रीय ऋण । (७ ) डाक, तार, टेलीफोन, वायर लेस (बेतार) 
ब्राड-कास्टिंग; पोस्ट आफ़िस सेविंग बंक | (८) संघीय पबलिक 
सर्विस, व संघीय पब्लिक सर्विस कमीशन | ( ६ ) संघीय-पंशन | 
( १० ) संघ के भवन, काय, व भूसि आदि! ( ११ ) इस्पीरियल 
लायब्रेरी, इंडियन स्यूजियम, इम्पीरियल बार म्यूजियस, विक्टो- 
रिया मेमोरियल इत्यादि जो संघ के नियंत्रण में हों। ( १२ ) 
संघ-संस्थाएँ यथा, शिक्षण संबंधी, अन्वेषण संबंधी, ओद्यो- 
गिक । ( १३) बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय | ( १४ ) 
भारत-वर्ष की सर्व, हवाधर, भूगभे, प्राणी-विज्ञान तथा वनस्पति- 
विज्ञान संबंधी सर्वं। (१५ ) प्राचीन कथा ऐतिहासिक इमारतें । 
“(१६ ) जन-संख्या ( (७7503 )। (१७ ) भारत में आगमन वः 
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भारत से बाहर यात्रा, प्रवास व अ्मणा का नियंत्रर 






।( १८ ) घनद- 
रगाह के अस्पताल आदि,। ( १६ ) आयात निर्यात । ( २० ) संघीर 
रेलवे । (२१ ) मेरीटाइमस शिपिंग | ( २२ ) बड़े बन्दरगाहों का 
नियंत्रण । (२३ ) समुद्र-तटीय जल से बाहर सछली-व्यापार का 
नियंत्रण । (२४) आकाश-यान द्वारा यात्रा एवं यातायात की व्यव- 
सथा आकाश-यान स्टेशन (४४ए070770) की व्यवस्था | (२४ ) 
प्रकाशयृह । ( २६ ) आकाश-यान व जल यान द्वारा यात्रा । ( २७) 
'कोपीराइट, अन्वेषण आविष्कार, व्यापार-चिह्न | ( २८ ) चेक, 
है डी, रूका तमस्सुक। ( २६ ) हथियार। ( ३० ) विप्फाटक द्रव्य । 

३१ ) अ्रफीस, जहाँ तक उसकी खूती ओर उत्पादन से संबंध 
है।( ३२) पेटोल | (३३) कारपोरेशन। (३४) उद्योगों की 
उन्नति | तेल के कुथी और खानों में मजदूरों की रक्षा । ( ३४ ) 
वीमा-क़ानून । ( ३६ ) बकिंग । ( ३७ ) पुलिस को अधिकार- 
सीमा ओर सत्ता में बृद्धि।( ३८) संघीय व्यवस्थापिका सभा 
के चुनाव । ( २६ ) संघीय मंत्रियों, अ्रध्यक्षों तथा स्पीकर के 
वेतन, वृत्तियों तथा अधिकार | ( ४० ) इस सची में उ्शखित 
क़ानून के संत्रंध में श्रपराघ | (४१ ) इस सभी में वर्णित किसी 
विषय के लिए जॉच व अंक-संग्रह। ( ४२ ) आयात-निर्यात कर । 
( ४३ ) स्वदेश में बने माल पर कर । परन्तु इसमें निम्न लिखित 
सम्मिलित नहीं हैं;-- (+ ) मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 
मादक पेय पदाथे () अ्रफ्तीम, गांजा, चरस, (॥ ) ओऔषध- 
संबंधी । ( ४४ ) कोरपोरेशन-टैक्स । ( ४५ ) नमक । ( ४६ ) स्टेट 
लॉटी। ( ४७ ) (७४प४80॥0॥0) । ( ४८ ) भारद के अन्तगंत 
प्रवास ( १४५7७४७४078 ) ।( ४६ ) बजन के सापदंड का निधारण | 
&.#० ) रांची यूरोपियन ख्लेंटल अस्पताल । ( ४१ ) न्यायालयों की 
अधिकार-सीमा एवं अधिकार | ( ४२) आयकर । ( ४३ ) कर्प* 
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निंयों की पूंजी पर कर। ( ५४ ) उत्तराधिकार कर ( इसमें कृषि- 
आयकर सम्मलित नहीं है ) | ( ४५) हु डी, चेक तथा तमस्सुक 
'के विषय में स्टाम्प ड्यूटी की दर। (५६ ) टरमीनल टेक्स । 
(४५७ ) इस सूची में वर्शित किसी भी मामले सें फीस । इसमें 
' अदालतों की फीस सम्मिलित नहीं हैं| 
२--प्रान्तीय व्यवस्थापक खची 

( १ ) सावजनिक शान्ति ( इसमें सम्राट की नाविक सेना, , 
जल-सेना ओर आकाश सेना का प्रग्गोग सम्मित्रित नहीं है ); 
न्याय-प्रबंध, संघोय न्यायालय को छोड़, समस्त न्यायालयों का 
संगठन व फ़ीस; सावजनिक शान्ति की रक्षा के लिए नज़रबन्द 
उयक्ति। (२) संघीय न्यायालय को छोड़ कर, अन्य नन्‍्यायात्रयों का 
इस सूची के विषयों के संबंध में निणेय बे का अधिकार; माल की 
अदालतों की कार्य-पद्धति । ( ३ ) पुलिस, रेलवे पुलिस तथा ग्राम 
की पुलिस । (४) जेल । (४ ) प्रान्त का सावेजनिक ऋण । (६) 
प्रांतीय सिवित् नौकरियाँ, सर्विस कमीशन। (७) प्रान्तीय वृत्तियाँ 
(?९४थं०१8)। ( ८) प्रान्तीय निर्माण-काय, भवन व भूमि । (६ ) 
सरकार द्वारा भूमि प्राप्त करना । ( १० ) पुस्तकालय तथा अजा- 
यबघर। (११) प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के चुनाव । 
(१२) प्रान्तीय मंत्रियों, अध्यक्षों ( ?7७358708763 ) स्पीकर, 
डिप्टी प्रसीढेंट ( उपाध्यक्ष ) तथा डिप्टी प्रेसीडेंट के बेतन, 
वृत्तियाँ तथा प्रान्तीब व्यवस्थापिका सभाओं के विशेषाधिकार । 
(१३ ) स्वायत्त-शासन | ( १४ ) साव जनिक स्वास्थ्य और सफ़ाई 
अस्पताल, ओऔषधालय, जन्म-मरण का लेखा | ( १४ ) धार्मिक 
यात्राएँ (इनमें भारत से बाहर की यात्राएँ सम्मिलित नहीं हैं ) । 
((१६ ) श्मशान-भूमि । ( १७ ) शिक्त | ( १८) यातायात; अथात्‌ 
सड़कें, पुल तथा घाट एवं आवागमन के अन्य साधन जिनका 


श्श्ट्प % नवीन भारतीय शासन-विघान # 


है ४000 ७० आम 


सची एक में उल्लेख न हो। छोटी रेलबे; टामबे, रोप-वे, जल 
मांग या नदी द्वारा यातायात। बन्दरगाह, किन्तु छोटे | ( १६) ' 
जल, जल-अवंध आवपासी, नहर, बांध, तालाब, नाले, अलीय 
शक्ति । ( २० ) कृषि, क्षपि-शिक्षा ओर अनुसंधान, पशु-चिकित्सा, 
कांजी हाउस। (२१) भूमि--भूमि के अधिकार; कृपकों और 
भूस्वामियों के संबंध, लगान की वसली, कृषि-संबंधी भूमि का 
. हस्वान्तर, विक्रय, क्रम तथा उत्तराधिकार; भूमि को उन्नति, कृषि 
ऋण, उपनिवेश, कांट आफ बाड़े स्व । (२२) वन सम्पत्ति । ( २३ ) 
खान, तेल के कुए तथा खनिज्ञ उन्नति। ( 5४ ) मछलियों का 
व्यापार । ( २४ ) बन-पशुओं की रक्षा। (२६ ) गेस ओर गेस के 
कारखाने । ( २७ ) प्रान्त में व्यापार-वाशिज्य, बाजार और मेला, 
साहूकारा साहूकार । ( २८) सराय | (२६ ) साल की उत्पत्ति, 
विभाजन, ओर पूर्ति; उद्योगों की उन्नति | ( ३० ) खाद्य-पदार्थों 
तथा दूसर माल में मिलावट; माप-ताल। (३१ ) शराब तथा 
अन्य मादक द्रव्यों संबंधी क्रय विक्रय और व्यापार | ( ३२) 
गरीबों को सहायता तथा बेकारी। (३३ ) कारपोरेशन संस्थाश्रों 
का सगाठछन, संचालन व परिमाप्ति; अन्य व्यापारिक साहित्यिक, 
वैज्ञानिक, धार्मिक आदि संस्थाएं सहकारी-समितियाँ। (१४) दान 
तथा दान-दार्त्री संस्थाएं; धार्मिक दान-दात्री संस्थाएँ ( ३.) ४- 
0पप्न 0॥(0५9]]0॥/98 ) ।( ३४ थियेटर, नाटक, और चित्रपट । 
( प्रदर्शन के लिए सिनेमा चित्रपटों की स्वीकृति को छोड़कर )। 
(३६ ) जुआ सट्टा । ( ३७) प्रान्तीय विषयों संबंधी कानूनों के 
विरुद्ध होने वाले अपराध | ( १८ ) इस सी में लिखित विषयों 
के संबंध में जाँच एवं अक्ू-संग्रह । ( ३६ ) भूमि की मालगुजारी 
सालगुजारी संबंधी भूमि फ्री माप | ( ४० ) आवकारी, शराक 
गांजा, अफ्रीम आदि पर कर । ( ४१ ) फ़षि-जन्य-आय पर कर । 
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७२ ) भूमि, भैकान, आदि पर कर । ( ४३ ) कृषि-भूमि के उत्त- 
शाधिकार पर कर । (४४ ) खनिज अधिकारों पर कर | ( ४४ ) 
व्यक्ति कर ( (07॥9४07 7856३ )। ( ४६ ) व्यापार, व्यव- 
साय धन्धे पर कर। (४७) पशुओं ओर नौकाओं पर कर | 
( ४८ ) माल की विक्री ओर विज्ञापनों पर कर । ( ४६ ) चंगी 
( 4पणांथं0979 ) के भीतर बाहर से आने वाले माल पर कर | 
( ४० ) विज्ञासिंता की वस्तुओं पर कर | इसमें मनोरंजन, दावत, 
जुए व सट्ट पर कर सम्मलित हैं। ( ५१ ) स्टांप-ड्यू टी की दर । 

६ ४२ ) प्रान्त के भीतर जल सागे से आने जाने वाले थात्रियों पर 
कर । ( ४३ ) माग कर (70!9$ )। (५४४७ ) अदालती फ़ीत को 
छोड़ कर किसी प्रान्तीय विषय संबंधी फ़ीस | 


३--संयुक्त व्यवस्थापऋ खूची 
प्रथम भाग १ द 


( १) फोजदारी-क़ानून ( जिनमें वे समस्त विषय सम्सि- 
लित हैं जो शासन-विधान की स्वीकृति के समय भारतीय दंड 
विधान में सम्मिलित थे ) किन्तु जो विषय-सची १ व २ में 
सम्मिलित हैं, वे छोड़ दिये गये हैं। (२) जाब्ता फौजदारी । 
(३ ) एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बन्दियों को भेजना । 
(४ ) जाब्ता दीवानी । (५ ) साक्षी और शपथ | (६ ) विवाह 
व तलाक, बालक, नाबालिग तथा गोंद लेना । (७) वसीयत 
तथा उत्तराधिकार परन्तु इसमें कृषि-भूमि का उत्तराधिकार 
शामिल नहीं हैे। (५) सम्पत्ति-हस्तान्तर। इसमें कषि-भूमि 

म्प्िलित नहीं है। कागज्ञातों व दस्तावेजों की रजिष्टी | (६ ) 
टस्ट व ठस्टी । (१० ) इक़रार-नासा (५४०७४४०७७ ) हिस्सेदारी- 
शजेटेसी, किन्तु कृषि भूमि संबंधी इक़रारनामें इसमें सम्मिलित 
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नहीं हैं। (११) पंचायती निणेय। (१२ ) दिवला। (१३) 
स्टांप ड्यूटी | ( १४ ) / ७४00७ ४0४ | ( १४ ) ससस्त 
अदालतों की अधिकार सीसा एवं सत्ताएं, संघीय न्यायालय को 
छोड़कर ( १६ ) कानूनी, मेडीकल तथा दूसरे व्यवसाय | ( १७ ) 
समाचार-पत्र, पुस्तक ओर मुद्र॒शालय । ( १८) पागल-पन, 
मस्तिप्क-विकार, पागलखाने | ( १६) विष तथा घातक द्रव्य | 
(२० ) मशीन द्वारा चलायी ज्ञाने वाली गाड़ियाँ । (२१ ) बॉय- 
लर। (२२) पशु-निर्दयता का अवरोध। (२३ ) यूरोपियन 
भिन्लुक तथाः जरामय पेशा जातियाँ । ( २४ ) इक सूची के विषयों 
की जाँच तथा अंक-संग्रह। (२४५) इस सूची संबंधी विषयों के. 
संबंध में कर । ह 


द्वितीय भाग २ 


(२६ ) कारखाने । (२७ ) मजदूरों का द्वित; मजदूरों की 
शर्तें; प्रोवीडेन्ट फंड स्वामी का दायित्व मजदूरों की क्षति पूर्ति, 
स्वास्थ्य बीसा, वृद्धातस्था में पेंशन। (२८) बेकारी बीमा। 
(२६ ) ढ्रेड यूनीयन; औद्योगिक तथा मजदूरों संबंधी काड़े। 
(३५ ) रंग्र-कीटाग़ुओं तथा मनुष्य, पशु और बृत्तों के स्वास्थ्य 
के नाशक कीटों का अवरोध । (३१) विधत । ( ३२ ) सामुद्रिक 
व्यापार। (३३) सिनेमा के चित्रपटों की स्तव्रीकृति | ( रे! ) 
संघीय-शासन के अधीन नज़रबन्द ठ्यक्ति। (३४५ ) इस सूची 
में वर्णित विषयों की जाँच व अं#-संग्रह। ( ३६ ) फ्रीस | 


अल्तर्राष्दीय राजनीति की अमर और अपूर्व रचना 
कक ञ्रो  ॥ 4, आप 
राष्ट्रंध ओर विश्वशांति 
आखिक--भ्रन्तर ष्टीय राजनीति के . सुविख्यात लेखक श्री० रामनारा- 
यण 'यादवेन्दु” बी० एु० एल-एुल्न० यी० 
भूमिका-लेखक--हिन्दी के सुप्रसिद्धू विद्वान और लेखक, संयुक्र-प्रान्त 
के शिक्षा-मंत्री माननीय श्री० सम्पूर्णोनन्दजी बी० 
एस-सी ० « पिल् टी०, एम० एलं० ए+५ 
प्रथम-भाग--( १ ) राष्ट्रसंघ का जन्म, (२ ) राष्ट्संघ-परिषद्‌, 
(३ ) राष्ट्रसंघ की कॉसिल, (४ ) स्थायी मंत्रि- 
मंडल कायोलय, ( ५ ) विशेषज्ञ समितियाँ, (६) 
. चीन-जापान संधष, (७) अन्‍न्तर्सष्ट्रीय स्थायी 
न्यायालय, (८५) अन्‍्तर्राष्ट्रीयद्धमिक संघ । 
द्वितीय-भाग--( १) राष्ट्रीयवा और अन्‍्तर्साष्ट्रीयता; (२) 
शान्ति-संधि, (३) राष्टुसंघ का विधान और 
शान्ति-संधि, (४ ) युद्ध क मोलिक कारण, (५ ) 
साम्राज्यवाद बनाम समाजवाद, (६) आर्थिक 
शान्ति-पथ, (७) सुरक्षा ओर निःशव्री करण, 
(८ ) शान्तिवादी भारत । परिशिष्टियाँ । 

“जहाँ तक में जानता हूँ, यह हिन्दी में पहली पुस्तक है जो 
इन और इनसे संबद्ध अन्य आवश्यक विषयों का वर्णन करती है । 
वर्णन भी बहुत विस्तृत है और मुझे विश्वास हे कि पुस्तक का 
ऐतिहासिक ओर वर्णनात्मक अंशन केवल साधारण पाठकों 
बरन्‌ पत्रकारों और राजनीति के विद्यार्थियों के लिए भी 
उपयोगी होगौ।” --श्री ० सम्पूरोनन्द 
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